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FIG पोर््टल या ऋण की राह का सबसे बड़़ा रोड़़ा?FIG पोर््टल या ऋण की राह का सबसे बड़़ा रोड़़ा?
जोधपुर । सहकारिता विभाग वर्षषों से 
दावा करता आया है कि राजस्थान मेें 
किसानोों को ब्याज मुक्त  फसली ऋण 
उपलब्ध कराने की व्यवस्था देश मेें सबसे 
मजबूत है। हर बजट सत्र मेें हजारोों करोड़ 
रुपये के फसली ऋण वितरण के आंकड़़े 
प्रस्तुत किए जाते हैैं, लाखोों किसानोों 
को लाभान्वित करने के दावे किए 
जाते हैैं और सहकारिता के माध्यम से 
ग्रामीण अर््थव्यवस्था को मजबूत बनाने 
की बात कही जाती है। लेकिन जब इन 
दावोों की परतेें हटाकर जमीनी हकीकत 
देखी जाती है, तो तस्वीर कुछ और ही 
नजर आती है। किसानोों को डिजिटल 
सुविधा देने के नाम पर लागू किया गया 
एफआईजी पोर््टल आज किसानोों, ग्राम 
सेवा सहकारी समितियोों और केें द्रीय 
सहकारी बैैंकोों के लिए सबसे बड़़ी 
परेशानी का कारण बन चुका है। जिस 
पोर््टल को पारदर््शशिता, गति और दक्षता 
का प्रतीक बताया गया था, वही पोर््टल 

आज ऋण वितरण की राह मेें सबसे 
बड़़ा अवरोध बन गया है। वर््ष 2019 मेें 
जब बायोमेट््ररिक आधारित ऋण वितरण 
प्रणाली लागू की गई, तब इसे सहकारिता 
क्षेत्र मेें क्ररांति बताया गया था। कहा गया 
था कि किसान का अंगूठा लगेगा और 
कुछ ही मिनटोों मेें ऋण स्वीकृत होकर 
खाते मेें पहंुच जाएगा। ब्याज अनुदान 
का भुगतान समय पर होगा, नाबार््ड 
पुनर््भरण मेें देरी नहीीं होगी और समितियोों 
की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। लेकिन 
छह वर्षषों बाद स्थिति यह है कि किसान 
घंटोों लाइन मेें खड़़े रहते हैैं, पोर््टल बार-
बार बंद हो जाता है, अंगूठा मशीन मेें नहीीं 
चलता और समितियाां ब्याज अनुदान की 
बकाया राशि के लिए दर-दर भटक रही 
हैैं। विडबना यह है कि जिस योजना का 
उद्देश्य किसानोों को साहूकारी व्यवस्था 
से मुक्त करना था, वही योजना अब स्वयं 
प्रशासनिक उदासीनता और तकनीकी 
विफलता की शिकार हो गई है। करोड़ों 
रुपये के ऋण वितरण के आंकड़़े जरूर 
मौजूद हैैं, लेकिन किसान आज भी 

अपनी स्वीकृत साख सीमा का पूरा लाभ 
नहीीं ले पा रहा है। कई स्थानोों पर नए 
किसानोों को नाममात्र की राशि देकर 
ऋण वितरण के लक्ष्य पूरे किए जा रहे 
हैैं, जबकि वास्तविक आवश्यकता कहीीं 
अधिक है। राजस्थान मेें सहकारी ऋण 
व्यवस्था का आधार ग्राम सेवा सहकारी 
समितियाां हैैं। इन्हहीं समितियोों के माध्यम 
से किसानोों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन 
फसली ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 
योजना के अनुसार किसान समय पर 
ऋण चुकाता है तो उसे ब्याज नहीीं देना 

पड़ता और ब्याज की राशि सरकार द्वारा 
अनुदान के रूप मेें वहन की जाती है। 
सुनने मेें यह व्यवस्था आदर््श लगती है, 
लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछले दो 
वर्षषों से अनेक समितियाां ब्याज अनुदान 
की बकाया राशि का इंतजार कर रही 
हैैं। कई समितियोों के व्यवस्थापकोों का 
कहना है कि समय पर अनुदान नहीीं 
मिलने से समितियोों की नकदी व्यवस्था 
प्रभावित हुई है। उन्हहें स्वयं बिना वेतन 
के काम चलाना पड़ रहा है। योजना का 
सबसे महत्वपूर््ण आधार था कि तकनीक 

के माध्यम से ऋण वितरण और वसूली 
का पूरा रिकॉर््ड ऑनलाइन रहेगा। 
लेकिन जब पोर््टल ही बार-बार बंद होने 
लगे, सर््वर जवाब देना बंद कर दे और 
किसानोों की बायोमेट््ररिक पहचान विफल 
होने लगे, तब पूरी व्यवस्था सवालोों के 
घेरे मेें आ जाती है। सहकारिता विभाग के 
अनेक कर््मचारी-अधिकारी बताते हैैं कि 
कई बार किसान सुबह समिति पहंुचता 
है और शाम तक इंतजार करने के बाद 
भी ऋण नहीीं मिल पाता। कंप्यूटर स्क्रीन 
बार-बार फ्रीज हो जाती है, प्रक्रिया बीच 
मेें रुक जाती है और फिर पूरी प्रक्रिया 
दोबारा शुरू करनी पड़ती है। यह स्थिति 
केवल एक-दो दिनोों की नहीीं बल्कि वर्षषों 
से बनी हुई समस्या है। हर सीजन मेें 
पोर््टल की तकनीकी विफलता चर्चा का 
विषय बनती है, लेकिन स्थायी समाधान 
अब तक नहीीं हो पाया। तकनीक को 
पारदर््शशिता का माध्यम माना गया 
था, लेकिन अब यही तकनीक हजारोों 
किसानोों के लिए बाधा बन चुकी है। 
ग्रामीण क्षेत्ररों मेें बड़़ी संख्या मेें ऐसे किसान 

हैैं जो वर्षषों से खेतोों मेें मेहनत करते रहे 
हैैं। लगातार श्रम के कारण उनके हाथोों 
की रेखाएं धुंधली हो चुकी हैैं। कई बुजुर््ग 
किसानोों के अंगूठे की पहचान मशीन 
नहीीं कर पाती। परिणामस्वरूप वे अपनी 
ही साख सीमा से ऋण प्राप्त नहीीं कर 
पाते। प्रश्न यह है कि यदि किसी किसान 
का अंगूठा मशीन मेें पहचान नहीीं हो रहा 
है, तो क्या उसे ऋण से वंचित कर देना 
समाधान है? सरकार डिजिटल इंडिया 
की बात करती है, लेकिन ग्रामीण भारत 
की वास्तविकताओ ंको नजरअंदाज नहीीं 
किया जा सकता। तकनीक सुविधा का 
साधन हो सकती है, अधिकार छीनने 
का माध्यम नहीीं। आज कई किसान 
ऐसे हैैं जिनकी साख सीमा वर्षषों पहले 
स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन वे पूरी 
राशि प्राप्त नहीीं कर पाए। कई मामलोों 
मेें किसान को एकमुश्त राशि के बजाय 
छोटी-छोटी किश्ततों मेें ऋण दिया जाता 
है। इससे खेती की लागत का प्रबंधन 
प्रभावित होता है और किसान निजी 
उधारी लेने को मजबूर हो जाता है।

सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी बैैंक के 
अधिकारियोों की कार््यशैली को देखकर लगता है कि किसानोों 
की समस्याओ ं का समाधान करना उनकी प्राथमिकता नहीीं, 
बल्कि सेमिनारोों, सम्मेलनोों और स्वागत-सत्कार की परंपरा को 
जीवित रखना ज्यादा जरूरी है। किसानोों को डिजिटल क्ररांति का 
सपना दिखाया गया, लेकिन हकीकत यह है कि किसान आज 
भी पोर््टल के सामने उतना ही बेबस खड़़ा है जितना वर्षषों पहले 
कागजी फाइलोों के सामने खड़़ा रहता था। एक तरफ सरकार 
करोड़ों रुपये खर््च कर पैक्स कंप्यूटरीकरण, डिजिटलीकरण 
और सहकारिता आधुनिकीकरण की उपलब्धियाां गिनाती 
है, दसूरी तरफ सहकारिता के शीर््ष पर बैठा राजस्थान राज्य 
सहकारी बैैंक पिछले एक दशक से लोकताांत्रिक नेतृत्व का 
इंतजार कर रहा है। किसान प्रतिनिधियोों की जगह प्रशासकोों 
का राज है और चुनावोों की जगह आदेशोों से व्यवस्था चलाई 
जा रही है। सवाल यह है कि जब सहकारिता का मूल मंत्र ही 
“सदस्य सर्वोपरि” और “लोकताांत्रिक नियंत्रण” है, तो फिर 
किसानोों की सबसे बड़़ी वित्तीय संस्था पर किसानोों का नियंत्रण 
आखिर कब लौटेगा? सहकारिता के गलियारोों मेें यह चर्चा नई 
नहीीं है कि यदि बैैंकोों मेें चुने हुए किसान प्रतिनिधि बैठे होते तो 
शायद सबसे पहले एफआईजी पोर््टल की हालत पर सवाल 
उठते, ब्याज अनुदान की लंबित राशि का हिसाब माांगा जाता 
और किसानोों को उनकी स्वीकृत साख सीमा का पूरा लाभ 
दिलाने की लड़़ाई लड़़ी जाती। लेकिन यहाां तो व्यवस्था कुछ 
ऐसी है कि किसान लाइन मेें खड़़ा है और अधिकारी मंच पर। 
विडंबना देखिए, जिस बैैंक की संचित पूंजी किसानोों के हितोों की 
रक्षा, समितियोों के सुदृढ़़ीकरण और तकनीकी सुधारोों पर खर््च 
होनी चाहिए थी, उसी पूंजी के खर््च को लेकर सहकारिता जगत 
मेें अलग-अलग चर्चाएं सुनाई देती हैैं। कहीीं राष्ट् रीय सेमिनार, 
कहीीं भव्य सम्मेलन, कहीीं वीआईपी स्वागत, कहीीं विभागीय 
आयोजन, तो कहीीं चमक-दमक से भरे कार््यक्रम। ऐसा लगता 
है मानो त्रि-स्तरीय सहकारी साख संरचना मेें ऋण व्यवसाय का 
असली संकट पोर््टल नहीीं, बल्कि एकाधिकार नीति थोपने की 
मंशा हैैं । उधर किसान ऋण के लिए अंगूठा मशीन पर लगाता 
है, इधर व्यवस्था मेहमानोों के स्वागत मेें रेड कार्पेट बिछाने मेें 
व्यस्त दिखाई देती है। सबसे बड़़ा सवाल तो एफआईजी पोर््टल 
को लेकर है। करोड़ों रुपये खर््च होने के बावजूद यह पोर््टल हर 
सीजन मेें किसानोों और समितियोों की परीक्षा क्ययों लेता है? यदि 
यह प्रणाली इतनी सफल है तो फिर ऋण वितरण के समय 
सर््वर क्ययों बैठ जाता है? किसानोों के अंगूठे क्ययों फेल हो जाते 
हैैं? और समिति कर््मचारियोों को बार-बार तकनीकी त्रुटियोों से 
क्ययों जूझना पड़ता है? हैरानी की बात यह है कि इन सवालोों का 
जवाब देने वाला कोई दिखाई नहीीं देता। पोर््टल खराब हो तो 
कर््मचारी जिम्मेदार, ऋण मेें देरी हो तो समिति जिम्मेदार, लेकिन 
पोर््टल बनाने और चलाने वाले जवाबदेह कौन हैैं, यह आज तक 
स्पष्ट नहीीं हो पाया। सहकारिता जगत के जानकार तंज कसते 
हुए कहते हैैं कि किसानोों के लिए बनाई गई व्यवस्था मेें किसान 
सबसे आखिरी पायदान पर पहंुच गया है। ऊपर से नीचे तक 
बैठकोों, प्रस्तुतियोों और उपलब्धियोों का सिलसिला चलता रहता 
है, लेकिन जब किसान ऋण लेने समिति पहंुचता है तो उसे 
बताया जाता है कि “सर््वर डाउन है”, “पोर््टल नहीीं चल रहा” या 
“थोड़़ा इंतजार करिए”। यानी किसानोों को डिजिटल सहकारिता 
का सपना दिखाया गया, लेकिन हकीकत मेें उनके हिस्से आया 
इंतजार, तकनीकी परेशानी और अधूरी सुविधाएं।

सवाल जो जवाब माांगते हैैं
यदि एफआईजी पोर््टल सफल है तो हर सीजन 
मेें तकनीकी संकट क्ययों पैदा होता है?
यदि किसान को डेढ़ लाख रुपये तक ऋण 
देने का प्रावधान है, तो अधिकाांश किसानोों का 
औसत ऋण इससे बहुत कम क्ययों है?
नए किसानोों को नाममात्र की राशि देकर लक्ष्य 
पूर््तति क्ययों की जा रही है?
ब्याज अनुदान की बकाया राशि समय पर क्ययों 
जारी नहीीं हो रही?
शीर््ष सहकारी बैैंक मेें लोकताांत्रिक चुनाव कब 
होोंगे?
किसानोों और समितियोों के लिए वैकल्पिक 
व्यवस्था क्ययों नहीीं बनाई गई?

सालभर किया सत्कार, 
किसान रहा लाचार!

आंकड़ों मेें छिपी ऋण वितरण की कहानी
राज्य सरकार दावा करती है कि करोड़ों रुपये का फसली ऋण किसानोों तक 
पहंुच रहा है। लेकिन जब ऋण वितरण के आंकड़ों को किसान संख्या के साथ 

जोड़कर देखा जाता है, तो एक अलग तस्वीर सामने आती है।

पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख जिलोों मेें वितरित ऋण और 
लाभान्वित किसानोों का औसत इस प्रकार है

सीसीबी 
बाड़मेर

जैसलमेर
जालोर
जोधपुर
पाली

सिरोही

ऋण लक्ष्य
1300 करोड़
380 करोड़
740 करोड़
809 करोड़
938 करोड़
285 करोड़

ऋणी किसान
3 लाख

64 हजार
1.32 लाख
1.27 लाख
1.05 लाख
35 हजार

औसत ऋण
43,333 रुपये
59,375 रुपये
56,060 रुपये
63,700 रुपये
89,333 रुपये
81,428 रुपये

इन आंकड़ोों की तुलना यदि योजना के प्रावधानोों से की जाए, तो प्रश्न उठता है कि जब 
एक किसान को एक सीजन मेें डेढ़ लाख रुपये तक का ऋण दिया जा सकता है, तब 

अधिकाांश किसानोों तक औसत राशि इतनी कम क्ययों पहंुच रही है?

क्या किसानोों को उनकी वास्तविक पात्रता के अनुसार ऋण मिल रहा है 
या केवल लक्ष्य पूर््तति के लिए आंकड़ ेप्रस्तुत किए जा रहे हैैं?

सहकारिता व्यवस्था का उद्देश्य 
अधिकाधिक किसानोों को संस्थागत ऋण 
से जोड़ना है। लेकिन नई सदस्यता लेने वाले 
किसानोों की स्थिति और भी चितंाजनक 
दिखाई देती है। जानकारी के अनुसार कई 
जिलोों मेें नए ऋणी किसानोों को अत्यंत कम 
राशि देकर औपचारिकता पूरी की जा रही 
है। जालोर मेें कई नए किसानोों को लगभग 
10 हजार रुपये तक की राशि, जबकि 
सिरोही मेें लगभग 35 हजार रुपये तक 
और पाली, जोधपुर और बाड़मेर मेें करीब 
25-25 हजार रुपये का ऋण मिल रहा है । 
जबकि जैसलमेर मेें कई नए किसानोों को 
ऋण तक उपलब्ध नहीीं हो पाया। यह स्थिति 
तब है जब कृषि लागत लगातार बढ़ रही है। 
बीज, खाद, डीजल, मजदरूी और सिचंाई 
का खर््च पहले की तुलना मेें कहीीं अधिक 
हो चुका है। ऐसे मेें 10 हजार या 25 हजार 
रुपये का ऋण किसी किसान की वास्तविक 
आवश्यकता को पूरा नहीीं कर सकता। यह 
केवल रिकॉर््ड मेें किसान जोड़ने का माध्यम 
बनकर रह जाता है।

नए किसानोों के साथ भेदभाव

ब्याज मुक्त  फसली ऋण योजना का पूरा ढाांचा 
ब्याज अनुदान पर आधारित है। किसान समय पर 
ऋण चुकाता है और ब्याज का भुगतान सरकार 
करती है। लेकिन जब यही अनुदान समय पर 
नहीीं पहंुचे तो पूरी व्यवस्था लड़खड़़ाने लगती है। 
प्रदेश की अनेक ग्राम सेवा सहकारी समितियाां 
वर्षषों से लंबित ब्याज अनुदान की राशि की 
प्रतीक्षा कर रही हैैं। समिति प्रबंधकोों का कहना 
है कि सरकार की ओर से घोषणा तो समय पर 
हो जाती है, लेकिन वास्तविक भुगतान मेें लंबा 
विलंब होता है। इसके कारण समितियोों की 
कार््यशील पूंजी प्रभावित होती है। कई समितियोों 
को अपनी वित्तीय जिम्मेदारियाां निभाने के लिए 
अतिरिक्त उधारी लेनी पड़ती है। कुछ समितियाां 
तो ऐसी स्थिति मेें पहंुच चुकी हैैं जहाां उनके लिए 
दैनिक संचालन भी चुनौती बन गया है। स्थिति 
की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया 
जा सकता है कि ब्याज मुक्त योजना का लाभ 
किसानोों को देने वाली संस्थाएं स्वयं ब्याज के 
बोझ तले दबती जा रही हैैं।

ब्याज अनुदान: सरकार का 
वादा, समितियोों का इंतजार

राजस्थान का 
सहकारिता आंदोलन 
देश के सबसे पुराने और 
प्रभावशाली आंदोलनोों 
मेें से एक रहा है। इसी 
आंदोलन ने ग्रामीण 
क्षेत्ररों मेें बैैंकिंग और ऋण 
सुविधाओ ंको पहुुंचाने 
मेें महत्वपूर््ण भूमिका 
निभाई। लेकिन आज यह 

व्यवस्था कई चुनौतियोों से घिरी हुई दिखाई देती 
है तकनीकी अव्यवस्था,  लंबित ब्याज अनुदान, 
सीमित वित्तीय संसाधन, नए किसानोों की उपेक्षा, 
प्रशासनिक केें द्रीकरण, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व 
का अभाव, समितियोों की कमजोर होती आर््थथिक 
स्थिति । वही यदि इन समस्याओ ंका समाधान 
समय रहते नहीीं किया गया तो आने वाले वर्षषों 
मेें सहकारी ऋण व्यवस्था की विश्वसनीयता पर 
गंभीर असर पड़ सकता है।

-सूरजभानसिंह आमेरा, सहकार नेता

सरकारी दावोों की कलई तब पूरी तरह खुल गई जब 
राजस्थान विधानसभा के चतुर््थ सत्र के दौरान विधायक 
जाकिर हुसैन गैसावत के एक ताराांकित सवाल के 
लिखित जवाब मेें सहकारिता विभाग ने स्वयं ऐसी 
बातेें स्वीकार कीीं, जिसने सरकार के दोहरे चरित्र को 
बेनकाब कर दिया। केें द्रीय बजट मेें बड़़े जोर-शोर से 
घोषणा की गई थी कि केसीसी के जरिए किसानोों को 
5 लाख रुपये तक के अल्पकालीन ऋण पर केवल 4 
प्रतिशत की रियायती ब्याज दर का लाभ दिया जाएगा। 
लेकिन जब विधानसभा मेें इस संबंध मेें सवाल पूछा 
गया, तो सहकारिता विभाग के लिखित जवाब से स्पष्ट 
हुआ कि ‘राज्य स्तरीय बैैंकर््स समिति’ राजस्थान या 
सूबे के अन्य किसी भी केें द्रीय व व्यावसायिक बैैंक को 
इस नीति के जमीनी क्रियान्वयन के संबंध मेें अब तक 
सरकार से कोई स्पष्ट वित्तीय व प्रशासनिक दिशा-
निर्देश प्राप्त ही नहीीं हुए हैैं। यानी दिल्ली से घोषणा 
तो हो गई, लेकिन जयपुर के दफ्तरोों मेें वह फाइल 
धूल फाांक रही है। इससे भी ज्यादा चौौंकाने वाला और 
निराशाजनक खुलासा सरकार ने केें द्रीय सहकारी 
बैैंकोों की माली हालत को लेकर किया। सरकार ने 
विधानसभा के पटल पर साफ तौर पर स्वीकार कर 
लिया है कि केें द्रीय सहकारी बैैंकोों के पास उपलब्ध 
सीमित वित्तीय संसाधनोों को देखते हुए, वर््तमान मेें 
किसानोों की ऋण राशि को बढ़़ाने या इन बैैंकोों को 
अलग से कोई नया वित्तीय संसाधन/बजट पैकेज 
उपलब्ध कराने का कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार 
के स्तर पर विचाराधीन नहीीं है। वर््तमान व्यवस्था के 
अनुसार, इन फसली ऋणोों का अधिकतम 60 प्रतिशत 
तक का पुनर््भरण ही राष्ट् रीय कृषि और ग्रामीण विकास 
बैैंक (नाबार््ड) द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी बैैंक के 
माध्यम से किया जाता है। एक तरफ केें द्र और राज्य के 
बीच नीतिगत और बजटीय तालमेल का पूर््ण अभाव 
है, और दसूरी तरफ राज्य सरकार द्वारा साफ तौर पर 
हाथ खड़़े कर लिए जाने से, सहकारी साख ढाांचे की 
सबसे महत्वपूर््ण कड़़ी- जो किसान और सोसायटियोों 
को जोड़ती है पूरी तरह चरमरा कर टूट गई है। जब 
बैैंकोों के पास पैसा ही नहीीं होगा और पोर््टल पर एरर 
का ताला लगा रहेगा, तो ऋण वितरण केवल एक 
कागजी छलावा बनकर ही रह जाएगा।

विधानसभा मेें खुला 
सच: बजट गायब, 

नीतियाां ठंडे बस्ते मेें!

यह पूरा विवाद केवल किसी 
सॉफ्टवेयर या पोर््टल की 
तकनीकी खामी का मामला 
नहीीं है। यह सवाल उस सोच 
का है जिसमेें योजनाओ ंकी 
सफलता का मूल््याांकन 
आंकड़ोों से किया जाता है, 
लेकिन किसानोों के अनुभवोों 
से नहीीं। सरकारी रिपोर््ट 
कहती है कि करोड़ोों रुपये 
वितरित हुए। सीसीबी बैैंक 
कहते हैैं कि संसाधन सीमित 
हैैं। समितियां कहती हैैं कि 
अनुदान अटका हुआ है। और 
किसान कहता है कि उसे पूरा 
ऋण नहीीं मिला। जब चारोों 
पक्ष अलग-अलग कहानी 
सुना रहे होों, तब यह मान 
लेना कठिन है कि व्यवस्था 
पूरी तरह सफल है।

सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियोों मेें 
ब्याज मुक्त  फसली ऋण योजना को 
गिना जाता है। लेकिन विशेषज्ञञों का 
एक वर््ग मानता है कि केवल ब्याज 
माफ कर देना पर््ययाप्त नहीीं है। यदि ऋण 
समय पर न मिले, पर््ययाप्त मात्रा मेें न 
मिले और वितरण प्रक्रिया बाधित रहे तो 
ब्याज मुक्त  होने का लाभ सीमित हो 
जाता है। किसान 
के लिए सबसे 
महत्वपूर््ण बात 
समय पर और 
पर््ययाप्त ऋण है। 
यदि वह उपलब्ध 
नहीीं है, तो योजना 
का मूल उद्देश्य 
ही प्रभावित हो 
जाता है।

-हनुमानसिंह राजावत, प्रदेशाध्यक्ष, 
राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी 

सोसायटी कर््मचारी यूनियन

एक्सपर््ट व्यूब्याज मुक्त योजना 
या वित्तीय भ्रम?

सहकारिता का भविष्य 
किस दिशा मेें?

सहकारी समितियोों की स्वायत्तता, उनके लोकताांत्रिक अधिकारोों और 
नौकरशाही के अनावश्यक हस्तक्षेप को लेकर देश की सर्वाेच्च अदालत 
से लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय तक ने समय-समय पर ऐतिहासिक 
और कड़़े निर््णय पारित किए हैैं। संविधान के 97वेें संशोधन के बाद 

सहकारी सोसायटियोों को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, 
जिसके तहत सोसायटियोों के कामकाज मेें सरकार का 

हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए और उनके वित्तीय 
व प्रशासनिक फैसले लेने का अधिकार 
उनकी आमसभा और निर्वाचित बोर््ड 
को होना चाहिए। लेकिन राजस्थान की 

सहकारिता ब्यूरोक्रे सी के अभेद्य किले मेें इन अदालती आदेशोों और 
संवैधानिक प्रावधानोों की पालना सुनिश्चित करने वाला कोई माई-का-
लाल नहीीं है। फाइलोों मेें, प्रेजेेंटेशन मेें और मंत्रियोों की ब्रीफिग बुक मेें 
राजस्थान सहकारिता के क्षेत्र मेें देश मेें ‘प्रथम स्थान’ पर दिखाई देता है, 
लेकिन हकीकत की कड़वी धूप मेें आज भी राजस्थान का किसान कर््ज 
की एक-एक किश्त के लिए सोसायटियोों के बाहर कतार मेें खड़़ा अपना 
पसीना बहा रहा हैैं । अदालती आदेश फाइलोों के भीतर लाल फीताशाही 
के नीचे दबे पड़़े हैैं और अधिकारी अपनी मनमर्जी के नए-नए सर््ककु लर 
जारी कर सोसायटियोों की स्वायत्तता का गला घोोंट रहे हैैं।

केें द्र सरकार की महत्वाकाांक्षी पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना 
के तहत करोड़ों रुपये खर््च कर ग्राम सेवा सहकारी 
समितियोों को ईआरपी आधारित एकीकृत डिजिटल प्रणाली 
से जोड़़ा गया है। ऐसे मेें सबसे बड़़ा सवाल यह है कि जब 
ऋण वितरण, लेखाांकन, सदस्यता और वित्तीय प्रबंधन 
सहित सभी कार्ययों के लिए ईआरपी पोर््टल उपलब्ध है, तो 
फिर किसानोों को ऋण वितरण के लिए अलग से एफआईजी 
पोर््टल की बाध्यता क्ययों लागू की गई है? क्या यह दोहरी 
डिजिटल व्यवस्था किसानोों और समितियोों पर अनावश्यक 
प्रशासनिक बोझ नहीीं बढ़़ा रही? यदि ईआरपी प्रणाली 
सक्षम और पूर््ण है, तो एफआईजी पोर््टल की आवश्यकता 
क्या है? और यदि एफआईजी ही अनिवार््य है, तो फिर पैक्स 
कंप्यूटरीकरण पर खर््च किए गए करोड़ों रुपये का वास्तविक 
औचित्य क्या है? सवाल यह भी है कि क्या दो-दो पोर््टलोों 
की यह व्यवस्था सहकारिता को सरल बनाने के बजाय और 
अधिक जटिल नहीीं बना रही है? यह प्रश्न आज केवल समिति 
कर््मचारियोों का ही नहीीं, बल्कि उन लाखोों किसानोों का भी 
है जो तकनीकी खामियोों और दोहरी प्रक्रियाओ ंके कारण 
समय पर ऋण प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैैं।

न्यायपालिका के आदेश... 
सिर््फ  फाइलोों की शोभा!

पैक्स कंप्यूटरीकरण के बाद 
भी दोहरी व्यवस्था क्ययों?
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वित्तीय वेेंटिलेटर पर सहकारी संस्थान 
और वेतन आहरण की विसंगति...

हकारी बैैंकिंग के साांगठनिक 
ढाांचे मेें स्वायत्तता और 

वित्तीय शुचिता सर्वोपरि सिद्धधांत माने 
गए हैैं, किंतु समकालीन प्रशासनिक 
परिदृश्य मेें इन सिद्धधांतोों का जिस 
प्रकार अवमूल्यन हो रहा है, वह 
अत्यंत चितंाजनक है। सहकारिता 
विभाग के अधीन संचालित और 
गंभीर संचित वित्तीय संकट से जूझ 
रहे केें द्रीय सहकारी बैैंकोों के संचित 
कोष से राजकीय अधिकारियोों 
को नियम विरुद्ध तरीके से वेतन 
वितरित करने का हालिया प्रकरण 
नीतिगत विसंगति और प्रशासनिक 
स्वेच्छाचारिता का एक ज्वलंत 
उदाहरण है। यह परिपाटी न केवल 
विधिक और विनियामक मानदंडोों 
का खुला उल्लंघन है, अपितु 
सहकारी साख आंदोलन की मूल 
आत्मा पर भी कुठाराघात है। जब 
कोई वित्तीय संस्थान स्वायत्त और 
वाणिज्यिक श्रेणी मेें आता है, तो 
उसके संसाधनोों का उपयोग राज्य 
के प्रशासनिक अमले के भरण-
पोषण के लिए किया जाना किसी 
भी न्यायसंगत आर््थथिक सिद्धधांत के 
अनुकूल नहीीं ठहराया जा सकता। 
इस पूरे प्रकरण मेें जो सबसे अधिक 
विस्मयकारी और विरोधाभासी तथ्य 
उभरकर सम्मुख आया है, वह है 
विभागीय विसंगति की पराकाष्ठा। 
एक ओर जहाां संचित हानि का 
हवाला देकर इन बैैंकोों के मूल 
जमीनी कर््मचारियोों के जायज वेतन 
समझौतोों, आर््थथिक एरियर और 
न्यायोचित लाभोों को वर्षषों से विधिक 
अवरोध खड़े करके रोका गया है, वहीीं 
दसूरी ओर राज्य प्रशासनिक सेवा 
के नवनियुक्त अधिकारियोों के प्रति 
असाधारण विनियामक शिथिलता 
बरती जा रही है। इन नवागंतुक 
अधिकारियोों ने संबंधित केें द्रीय 
सहकारी बैैंकोों मेें अब तक कार््यभार 
तक ग्रहण नहीीं किया है, फिर भी 
उन्हहें इन घाटे मेें डूब रहे बैैंकोों से प्रति 
माह भारी-भरकम वेतन और भत्ततों का 
अनैतिक भुगतान किया जा रहा है।
	व िडंबना यह भी है कि 
जिन अधिकारियोों को कतिपय 
कारणोों से ‘पदस्थापन की प्रतीक्षा 

मेें’ (एपीओ) रखकर सचिवालय या 
रजिस्ट् रार कार्यालय मेें उपस्थिति देने 
हेतु निर्देशित किया जाता है, उन्हहें भी 
उस अवधि का पूरा पारिश्रमिक उन्हहीं 
बैैंकोों से आहरित कराया जा रहा है, 
जहाां वे वर््तमान मेें कोई वास्तविक 
या प्रत्यक्ष सेवा नहीीं दे रहे हैैं। 
जब राज्य लोक सेवा आयोग के 
माध्यम से चयनित इन अभ्यर््थथियोों 
को शासन स्वयं राजकीय सेवा का 
बाकायदा अधिकारी स्वीकार करता 
है, तो उनके पारिश्रमिक का आर््थथिक 
भार विभागीय बजटीय प्रावधानोों 
के बजाय इन स्वायत्त सहकारी 
संस्थाओ ं के संसाधनोों पर डालना 
पूर््णतः अतार््ककि क है। यह दोहरा 
नीतिगत चरित्र तब और अधिक 
स्पष्ट हो जाता है जब लाखोों रुपये 
वेतन पाने वाले वरिष्ठ अधिकारियोों 
को एपीओ रखकर, भारी वित्तीय 
संकट से जूझ रहे बैैंकोों के रिक्त 
पदोों के विरुद्ध वेतन आहरण की 
निरंतर विधिक स्वीकृतियाां जारी 
की जाती हैैं। वार््षषिक प्रतिवेदनोों 
के आधिकारिक साक्ष्य दर्शाते हैैं 
कि प्रदेश के केें द्रीय सहकारी बैैंक 
वर््तमान मेें लगभग दो सौ पाांच करोड़ 
रुपये की विशाल संचित वार््षषिक 
हानि से ग्रसित हैैं। ऐसी दयनीय 
और रुग्ण वित्तीय स्थिति के उपराांत 
भी विभाग द्वारा समय-समय पर 
मनमाने आदेश जारी कर नवनियुक्त 
सहायक रजिस्ट् रारोों को विभिन्न बैैंकोों 
मेें ‘अतिरिक्त अधिशाषी अधिकारी’ 
जैसे रिक्त पदोों पर प्रशासनिक रूप से 
समायोजित दिखाकर वहाां से वेतन 
आहरण की खुली अनुमति प्रदान 
की गई। इसी परिपाटी के अंतर््गत, 
पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे संयुक्त 

रजिस्ट् रार, उप रजिस्ट् रार और सहायक 
रजिस्ट् रार स्तर के उच्चाधिकारियोों 
को भी विभिन्न केें द्रीय सहकारी बैैंकोों 
के प्रबंध निदेशक एवं अतिरिक्त 
अधिशाषी अधिकारी के रिक्त 
कैडर पदोों से निरंतर वेतन आहरित 
करने की स्वीकृतियाां दी जाती रहीीं, 
जिसने इन संस्थाओ ं की रीढ़ को 
और अधिक कमजोर कर दिया। 
	 इस संपूर््ण प्रकरण 
का सबसे महत्वपूर््ण विधिक और 
नीतिगत अंतर््वविरोध तब सार््वजनिक 
हुआ, जब विधायी सदन की दीर्घा 
मेें विभाग द्वारा लिखित रूप से यह 
स्वीकार किया गया कि ‘केें द्रीय 
सहकारी बैैंक भारतीय रिजर््व बैैंक से 
लाइसेेंस प्राप्त वाणिज्यिक संस्थान 
हैैं।’ इस आधिकारिक स्वीकारोक्ति 
के बाद अब नीतिगत हलकोों मेें यह 
यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है कि जब ये 
बैैंक पूर््णतः स्वायत्त, व्यावसायिक 
एवं वाणिज्यिक निकाय हैैं, जो आम 
जनता और कृषकोों की गाढ़़ी कमाई 
तथा बैैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कड़े 
विधिक नियमोों पर संचालित होते हैैं, 
तो राजकीय कैडर के इन अधिकारियोों 
के पारिश्रमिक का आर््थथिक भार इन 
घाटे मेें डूबे संस्थानोों पर किस नियम 
के अंतर््गत अधिरोपित किया जा रहा 
है? बैैंकिंग सिद्धधांतोों और विधिक 
विशेषज्ञञों के मतानुसार, वाणिज्यिक 
बैैंकोों की पूंजी का उपयोग राजकीय 
अधिकारियोों के वेतन प्रतिपूर््तति के 
लिए करना प्रत्यक्ष रूप से ‘वित्तीय 
कदाचार’ की परिधि मेें आता है। 
	 कर््मचारी संगठनोों और 
सहकारी साख आंदोलन से जुड़े 
हितधारकोों का यह विरोध पूर््णतः 
तार््ककि क प्रतीत होता है कि जो बैैंक 

पूर््व से ही करोड़ोों रुपये के संचित घाटे 
के कारण वित्तीय रूप से वेेंटिलेटर पर 
हैैं, उनके रिक्त कैडर पदोों का अनैतिक 
उपयोग कर सरकारी अधिकारियोों को 
उपकृत करना पूरी तरह गैर-कानूनी 
और सेवा नियमोों के विपरीत है। इस 
गंभीर विसंगति का एकमात्र तार््ककि क 
और विधिक समाधान यही हो सकता 
है कि इस संपूर््ण वेतन आहरण 
प्रकरण की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जाांच 
कराई जाए। इसके साथ ही, केें द्रीय 
सहकारी बैैंकोों के संचित कोष से इन 
अधिकारियोों को अब तक भुगतान 
की गई वेतन की संपूर््ण राशि को 
अविलंब राजकीय कोष से प्रतिपूरित 
करवाकर पुनः बैैंकोों के खातोों मेें 
स्थानाांतरित किया जाना चाहिए। 
	 यह सहकारिता के मूल 
सिद्धधांतोों की घोर अवहेलना तथा 
प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता का एक 
अत्यंत निकृष्ट दृष्टटांत है। जो वित्तीय 
संस्थान संचित घाटे के कारण 
अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे 
हैैं, उनके संचित कोष को विभागीय 
अधिकारियोों के पारिश्रमिक हेतु 
‘दधुारू गाय’ समझकर दहुना घोर 
वित्तीय कदाचार है। जिन नवागंतुकोों 
ने संस्थान की देहरी तक नहीीं लाांघी, 
वे भी राजकोषीय बजटीय प्रावधानोों 
के बजाय इन वाणिज्यिक निकायोों 
के संसाधनोों का अनैतिक शोषण कर 
रहे हैैं। विधानसभा के पटल पर बैैंकोों 
को ‘वाणिज्यिक’ मानकर फिर यह 
विधिक विसंगति कारित करना तंत्र के 
अंतर््वविरोध को उजागर करता है। यह 
परिपाटी न केवल बैैंकिंग रेगुलेशन 
एक्ट का उल्लंघन है, अपितु कृषकोों 
की जमा पूंजी के साथ विश्वासघात 
भी है। यदि विनियामक संस्थाएं जैसे 
नाबार््ड और भारतीय रिजर््व बैैंक इस 
विनियामक विफलता पर मूकदर््शक 
बनी रहीीं, तो आम जनता और कृषकोों 
की जमा पूंजी का संरक्षण अत्यधिक 
संकट मेें पड़ जाएगा। समय रहते इस 
वित्तीय कदाचार को रोकना और 
सहकारी संस्थाओ ंकी स्वायत्तता को 
बहाल करना ही सहकारी आंदोलन 
के अस्तित्व को बचाए रखने का 
एकमात्र मार््ग है।

(यह लेखक के अपने विचार हैैं)

घाट ेसे जूझ रहे स्वायत्त सहकारी 
बैैंकोों के संचित कोष से, बिना 

कार््यभार संभाले सरकारी 
अधिकारियोों को वेतन देना गंभीर 
वित्तीय कदाचार और विनियामक 
नियमोों का खुला उल्लंघन है। यह 
परिपाटी बैैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 
विपरीत है। इस स्वेच्छाचारिता की 
उच्चस्तरीय जाांच कर राजकोष से 
राशि की प्रतिपूर््तति करना अत्यंत 

आवश्यक है।

-प्रकाश वैष्णव
लेखक स्तंभकार, संपादक 
एवं सहकार चितंक हैैं ।

 स्वायत्तता का दिखावा या 
प्रशासनिक नियंत्रण?

हकारिता का मूल मंत्र ‘स्वैच्छिक 
संगठन’ और ‘स्वायत्तता’ रहा है, 

लेकिन राजस्थान मेें सहकारी समितियोों, 
विशेषकर पैक्स की वर््तमान स्थिति एक 
अजीब विरोधाभास को जन्म दे रही है। एक 
ओर, रजिस्ट्रार कार््ययालय परिपत्र जारी कर 
यह स्पष्ट करता है कि पैक्स द्वारा अंगीकृत 
“आदर््श उप-नियमोों” मेें वर््णणित गतिविधियोों 
के लिए किसी पृथक अनुमति की 
आवश्यकता नहीीं है, जिसे विभाग ‘ईज ऑफ 
डूइंग बिजनेस’ का नाम देता है। वहीीं, दसूरी 
ओर, उसी विभाग द्वारा उर््वरकोों की बिक्री को 
लेकर जारी निर्देश सहकारी समितियोों की 
स्वायत्तता पर गहरा प्रश्नचिह्न लगाते हैैं।   
​हालिया निर्देश मेें यह तय कर दिया गया है कि  
सहकारी समितियां केवल विशिष्ट कंपनियोों 
(इफको, कृभको, आईपीएल आदि) के उत्पाद 
ही बेचेेंगे और अन्य प्रकार के उर््वरक (जैसे 
प्रोम) का विक्रय नहीीं करेेंगे। यह ‘स्वायत्त 
निकाय’ होने के दावोों का सीधा उल्लंघन है। 
जब सरकार पूंजीगत सहायता या अनुदान 
देती है, तो वह समितियोों को अपने नियंत्रण मेें 
रखने का प्रयास करती है, लेकिन वैधानिक 
और न्यायिक दृष्टिकोण पूरी तरह भिन्न है।   
​सर्वोच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च 
न्यायालय के अनेक ऐतिहासिक निर््णयोों 
मेें यह स्पष्ट किया गया है कि सहकारी 
समितियाँ अपने स्वयं के विधान (बाय-
लॉज़) और ‘राजस्थान सहकारी सोसाइटी 
अधिनियम, 2001’ के तहत संचालित होती 
हैैं। इन निर््णयोों का सार यही है कि एक बार 
जब समिति पंजीकृत हो जाती है, तो उसकी 
आंतरिक निर््णय प्रक्रिया मेें सरकारी हस्तक्षेप 
की सीमाएं तय होती हैैं। स्वायत्तता सर्वोपरि 
है; यह विभाग की इच्छा पर निर््भर नहीीं हो 
सकती। अनुदान का अर््थ सरकारी ‘कमांड’ 
नहीीं, बल्कि जन-कल्याण के कार्ययों मेें 
सहयोग होना चाहिए। यदि हर छोटे व्यापारिक 
निर््णय के लिए ‘आदेश’ थोपे जाएंगे, तो 
इन संस्थाओ ं का लोकतांत्रिक चरित्र महज 
कागजी बनकर रह जाएगा। समय आ गया है 
कि विभाग परिपत्ररों के माध्यम से स्वायत्तता 
का भ्रम पैदा करने के बजाय, न्यायपालिका 
द्वारा स्थापित सिद््धाांतोों का सम्मान कर।े

राजस्थान मेें न्यूनतम समर््थन मूल्य पर 
सरसोों और चना खरीद की अवधि 24 जून 
तक बढ़ी, किसानोों को मिलेगा बड़ा लाभ

नई दिल्ली। राजस्थान के 
किसानोों के लिए एक बड़़ी 
और राहत भरी खबर है। 
केें द्र सरकार के कृषि एवं 
किसान कल्याण मंत्रालय 
(कृषि एवं किसान कल्याण 
विभाग) ने राज्य मेें रबी सत्र 
2026 के तहत मूल्य समर््थन 
योजना के अंतर््गत चल रही 
चना और सरसोों की सरकारी 
खरीद की अवधि को बढ़़ा 
दिया है। भारत सरकार द्वारा 
जारी आधिकारिक आदेश के 
अनुसार, अब राज्य के किसान 
24 जून 2026 तक न्यूनतम 
समर््थन मूल्य पर अपनी उपज 
बेच सकेें गे। इससे पहले, भारत 
सरकार द्वारा जारी आदेशोों के 
तहत राजस्थान मेें सरसोों और 
चना खरीद के लिए 60 दिनोों 
की अवधि निर्धारित की गई थी, 
जो दिनाांक 25 मई 2026 को 
समाप्त हो रही थी। राजस्थान 
सरकार के सहकारिता विभाग 
द्वारा किए गए विशेष प्रयासोों 
और पत्र के माध्यम से किए 
गए अनुरोध के बाद केें द्रीय 
सक्षम प्राधिकारी ने इस खरीद 
अवधि को आगामी 30 दिनोों 
के लिए और बढ़़ाने की मंजूरी 
दे दी है। इस निर््णय से उन 

किसानोों को बड़़ी राहत मिलेगी 
जो अब तक अपनी फसल नहीीं 
बेच पाए थे, और उन्हहें बाजार 
भाव के बजाय सरकार द्वारा 
निर्धारित लाभकारी समर््थन 
मूल्य पर अपनी जिसं बेचने का 
अतिरिक्त मौका मिल जाएगा। 
साथ ही वर््तमान मेें पंजीकरण 
की सीमा भी बढ़़ा दी गई है, 
जिसका सीधा फायदा किसानोों 
को मिलेगा। उप-सचिव रचना 
कुमार द्वारा जारी इस आदेश के 
तहत केें द्रीय नोडल एजेेंसियोों 
(नेफेड और एनसीसीएफ) 
को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैैं कि 
बढ़़ाई गई अवधि के दौरान 
केवल पूर््व-पंजीकृत किसानोों 
से ही चने की फेयर एवरेज 
क्वालिटी (यानी औसत अच्छी 
गुणवत्ता) वाली उपज की खरीद 
सुनिश्चित की जाए। इसके साथ 
ही यह भी साफ किया गया है 
कि खरीद की कुल मात्रा पूर््व 
मेें स्वीकृत सीमा से अधिक 
नहीीं होनी चाहिए, जिसके तहत 
राज्य मेें 5,53,000 मीट््ररिक टन 
चना और 13,78,750 मीट््ररिक 
टन सरसोों की खरीद को मंजूरी 
मिली हुई है। इस अवधि विस्तार 
के अलावा पूर््व मेें 25 फरवरी 
2026 को जारी किए गए पत्र 
की अन्य सभी नियम और शर्ततें 
यथावत लागू रहेेंगी।

प्रदेश मेें बढ़़ाई जाएगी भंडारण क्षमता, 598 गोदामोों के 
लिए सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय ने माांगे प्रस्ताव

जयपुर । सहकारिता विभाग द्वारा बजट 
घोषणा वर््ष 2026-27 के अंतर््गत भंडारण 
क्षमता बढ़़ाने की घोषणा की पालना मेें अब 
जिलोों को लक्ष््यों का आवंटन कर दिया गया है 
सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय द्वारा 
जारी पत्रानुसार, इस स्वीकृत योजना के तहत 
प्रदेश मेें भंडारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के 
लिए नए गोदामोों के निर्माण के साथ-साथ 
पुराने गोदामोों के पुनर््ननिर्माण की प्रक्रिया 
को गति दी जा रही है । विभाग का मुख्य 
उद्देश्य आगामी वर््ष 2047 तक राज्य की 
कुल भंडारण क्षमता को बढ़़ाकर तीस लाख 
मीट््ररिक टन तक पहँुचाना है । इसी निर्धारित 
लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब योग्य और 
पात्र सहकारी समितियोों से ई-डाक के माध्यम 
से नए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैैं । इस 
विभागीय योजना के अंतर््गत संपूर््ण राज्य मेें 
ढाई सौ मीट््ररिक टन तथा पाांच सौ मीट््ररिक टन 
की क्षमता वाले पचास-पचास नए गोदामोों 
का निर्माण करवाया जाएगा । इस महत्वपूर््ण 
निर्माण कार््य पर सरकार द्वारा लगभग बीस 
करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी । 
इसके अतिरिक्त झालावाड़ जिले के गुराडिया 
माना, सरोद और लावासल सहित राज्य की 
कुल सौ ग्राम सेवा सहकारी समितियोों मेें 
पहले से बने हुए सौ मीट््ररिक टन क्षमता के 
जीर््ण-शीर््ण गोदामोों का चारदिवारी के साथ 
पुनर््ननिर्माण किया जाएगा । इस पुराने और 
जर््जर गोदामोों को पूरी तरह सुधारने के लिए 
पंद्रह करोड़ रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत 
की गई है, ग्रामीण क्षेत्ररों मेें सहकारिता के दायरे 
को बढ़़ाते हुए बूंदी के ठीकरिया चारणान 
और झालावाड़ के गैलानी, सालरिया, बडाय, 
पाडलिया, चाडा एवं सुनारी सहित कुल दो 
सौ नवगठित सहकारी समितियोों को भी इस 
योजना मेें शामिल किया गया है । इन सभी 
नई और गोदाम विहीन ग्राम सेवा सहकारी 
समितियोों मेें सौ मीट््ररिक टन की क्षमता वाले

नए गोदाम और कार्यालय भवनोों का निर्माण 
सुरक्षित चारदिवारी के साथ करवाया जाएगा 
इस नवीन निर्माण कार््य को धरातल पर 
उतारने के लिए विभाग की ओर से कुल तीस 
करोड़ रुपये की राशि खर््च की जाएगी । 

250, 500 व 100 मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदामोों के लिए प्रस्ताव ई-डाक से भेजने के निर्देश

इस संपूर््ण परियोजना के सुचारू 
संचालन और भुगतान के लिए राष्ट् रीय 
कृषि विकास योजना मद से सीधे ‘स्पर््श 
पोर््टल’ का उपयोग किया जाएगा । इस 
पोर््टल पर चूंकि अग्रिम राशि भेजने का 
कोई प्रावधान नहीीं है, इसलिए विभाग 
प्रत्येक जिले के संबंधित केें द्रीय सहकारी 
बैैंक लिमिटेड को एक सहायक एजेेंसी 
बनाकर पीएफएमएस पर मैप करवा 
रहा है । इस व्यवस्था के तहत बैैंक 
को आवश्यक बजट आवंटित किया 
जाएगा, जिसके बाद जीएसएस या 
केवीएसएस के माध्यम से कार््य के रनिगं 
और अंतिम बिल सीधे संबंधित बैैंक 
को भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे । 

स्पर््श पोर््टल और 
भुगतान की नई व्यवस्था

पारदर््शशिता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय
इस पूरी प्रक्रिया मेें पारदर््शशिता बनाए रखने के लिए सहकारिता विभाग शासन 
सचिव के निर्देशोों के अनुसार सभी जिलोों के लिए कुल 598 गोदामोों का जिलावार 
लक्ष्य तय कर दिया गया है । जहाां 500 मीट््ररिक टन के नए गोदामोों के लिए 1500 
वर््ग मीटर और 250 मीट््ररिक टन के लिए 812.50 वर््ग मीटर की वैध भूमि होना 
आवश्यक है, वहीीं 100 मीट््ररिक टन गोदामोों के लिए कम से कम 160 वर््ग गज 
जमीन की उपलब्धता अनिवार््य की गई है । सभी संबंधित उप-रजिस्ट्रार सहकारी 
समितियाां और सीसीबी प्रबंध निदशकोों को यह कड़़ा निर्देश दिया गया है कि वे 
जमीन के वैध दस्तावेजोों और मौका-मुआयना की रिपोर््ट का स्वयं के स्तर पर सही 
परीक्षण करने के बाद ही अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ इन प्रस्तावोों को भिजवाएं 
क्ययोंकि भविष्य मेें किसी भी अपात्र समिति का चयन होने या विवाद होने पर 
संबंधित अधिकारियोों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी ।

योजना के मुख्य बिदंु
250 मीट््ररिक टन क्षमता 
के 50 नए गोदाम

10 करोड़ 
रूपये

10 करोड़ 
रूपये

15 करोड़ 
रूपये

30 करोड़ 
रूपये

500 मीट््ररिक टन क्षमता 
के 50 नए गोदाम

100 पुराने जर््जर गोदामोों का 
चारदिवारी सहित पुननिर्माण

200 नवगठित समितियोों मेें 
नए गोदाम व कार्यालय निर्माण

लक्ष्य 2047
वर््ष 2047 तक राज्य की कुल 
भंडारण क्षमता को बढ़़ाकर 

मीट््ररिक टन तक पहंुचना है।



जयपुर । सहकारिता विभाग ने स्पष्ट कर 
दिया है कि प्रदेश के केें द्रीय सहकारी 
बैैंकोों मेें बैैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 
की धारा 20 को बदलने या पुरानी 
व्यवस्था को पुनः लागू करने का सरकार 
का कोई विचार नहीीं है। विभाग ने इसके 
पीछे का कारण बताते हुए कहा कि इस 
अधिनियम की धारा को बदलने की 
कार््यवाही राज्य सरकार के अधिकार 
क्षेत्र (क्षेत्राधिकार) मेें नहीीं आती है, 
जिसके चलते विभाग स्तर पर ऐसा 
कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीीं है यह 
जानकारी सहकारिता विभाग के संयुक्त 
शासन सचिव प्रहलाद सहाय नागा द्वारा 
विधानसभा सदस्य श्रीचन्द कृपलानी 
द्वारा पूछे गए एक ताराांकित प्रश्न के 
लिखित जवाब मेें दी गई है | विधायक 
श्रीचन्द कृपलानी द्वारा पूछे गए सवाल 
के जवाब मेें सरकार ने बताया कि प्रदेश 
के सभी केें द्रीय सहकारी बैैंक भारतीय 
रिजर््व बैैंक के दिशा-निर्देशोों के तहत 
कार््य करते हैैं। इसी वजह से इन बैैंकोों 
मेें बीआर एक्ट, 1949 की धारा 20 
को लागू किया गया है। गौरतलब है 
कि इस धारा के तहत सहकारी बैैंकोों 
के अध्यक्षषों, डायरेक्टरोों और उनके 
परिजनोों को ऋण (लोन) सुविधा 
उपलब्ध कराने पर कड़़े प्रतिबंध रहते हैैं 
​सरकार द्वारा सदन की मेज दिए 
गए विवरण के अनुसार, प्रदेश के 
अलग-अलग केें द्रीय सहकारी बैैंकोों 
मेें निर्वाचित अध्यक्षषों और डायरेक्टरोों 
को केवल बोर््ड की बैठकोों मेें शामिल 

होने के लिए निर्धारित ‘सिटिगं फीस’ 
(बैठक शुल्क) दी जाती है। कार्यालय 
रजिस्ट् रार, सहकारी समितियााँ राजस्थान 
के नियमोों के मुताबिक यह सिटिगं 
फीस 1100 रुपए प्रति बैठक निर्धारित 
है। इसके अलावा इन्हहें कोई मासिक 
वेतन या अन्य बड़़े भत्ते देय नहीीं हैैं। 
जोधपुर केें द्रीय सहकारी बैैंक जैसे 
कुछ बैैंकोों मेें बैठक शुल्क के साथ-
साथ यात्रा भत्ता भी दिया जाता रहा है 
रिपोर््ट मेें एक और चौौंकाने वाला 
तथ्य सामने आया है कि राजस्थान के 
अधिकाांश केें द्रीय सहकारी बैैंकोों मेें 
लंबे समय से निर्वाचित संचालक मंडल 
(बोर््ड) अस्तित्व मेें ही नहीीं है। अलवर, 
बाांसवाड़़ा, बाराां, भरतपुर, भीलवाड़़ा, 
दौसा, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, कोटा, 
नागौर, सीकर, श्रीगंगानगर, टोोंक और 
उदयपुर जैसे जिलोों के केें द्रीय सहकारी 
बैैंकोों मेें ‘प्रशासक’ अक्सर जिला 
कलेक्टर या विभागीय अधिकारी) 
नियुक्त हैैं | जबकि बाांसवाड़़ा, बाराां, 
जयपुर, सीकर और जैसलमेर जैसे 
सीसीबी बैैंकोों मेें तो साल 2014 से ही 
निर्वाचित बोर््ड कार््यरत नहीीं है और तब 
से ही प्रशासक व्यवस्था संभाल रहे हैैं
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âÎSØÌæ È¤æò×ü

पैक्स कंप्यूटरीकरण मेें तकनीकी खामियोों को लेकर 
सहकारिता विभाग शासन सचिव को सौौंपा ज्ञापन

जयपुर । राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी 
सोसायटी कर््मचारी यूनियन के महामंत्री 
देवेन्द्र कुमार सैदावत के नेतृत्व मेें पैक्स 
कम्प्यूटराईजेशन परियोजना के अंतर््गत 
जमीनी स्तर पर आ रही गंभीर तकनीकी 
और व्यावहारिक समस्याओ ंके निराकरण के 
संबंध मेें आज सहकारिता विभाग के शासन 
सचिव को एक महत्वपूर््ण ज्ञापन सौौंपा गया 
। यह ज्ञापन सहकारिता विभाग के शासन 
सचिव डॉ. समित शर्मा के साथ-साथ अमित 
शाह केें द्रीय सहकारिता मंत्री, आशीष भूटानी, 
केें द्रीय सहकारिता सचिव, गौतम कुमार 
दक सहकारिता राज्य मंत्री - स्वतंत्र प्रभार, 
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदशक, नाबार््ड, मुख्य 
महाप्रबंधक नाबार््ड क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर, 
प्रबंध निदशक, राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव 
बैैंक, प्रबंध निदशक केें द्रीय सहकारी बैैंक 
(CCB) को भी भेजा गया है,  महामंत्री देवेन्द्र 
कुमार सैदावत का कहना है कि वे प्रधानमंत्री 
के ‘सहकार से समृद्धि’ के संकल्प और 
सहकारिता मंत्रालय की इस आधुनिकीकरण 
योजना का पूर््ण समर््थन करते हैैं । संगठन 
इसे सहकारिता के सुदृढ़़ीकरण मेें एक 
ऐतिहासिक और दरूगामी कदम मानता है । 
राज्य सहकारी बैैंक के निर्देशोों के क्रम मेें सभी 
समिति कार््ममिक ERP सॉफ्टवेयर पर दैनिक 
कार््य एवं डायनेमिक डे-एंड सुनिश्चित करने के 
लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैैं । परंतु, वर््तमान मेें 

सॉफ्टवेयर के संचालन मेें आ रही विसंगतियोों 
के कारण पैक्स कार््ममिकोों को दैनिक वाउचर 
प्रविष्टि (पोस््टििंग) और दिवस-अंत (डे-एंड) का 

कार््य निर्धारित समय-सीमा मेें पूर््ण करने मेें 
भारी व्यावहारिक और तकनीकी कठिनाइयोों 
का सामना करना पड़ रहा है । इस ज्ञापन के 

माध्यम से कर््मचारियोों की महत्वपूर््ण नीतिगत 
और व्यावहारिक माांगोों को त्वरित संज्ञान और 
स्थायी निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया गया है । 

इन तमाम ढाांचागत और तकनीकी कमियोों 
के बीच राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव 
बैैंक द्वारा जारी उस आदेश का कड़़ा 
विरोध किया गया है, जिसमेें 01 जुलाई 
2026 से दिवस-अंत (डे-एंड) न होने 
पर वेतन रोकने या अनुपातिक भुगतान 
की बात कही गई है । यूनियन ने सवाल 
उठाया कि सहकारिता नियमोों के तहत 
व्यवस्थापक का नियोक्ता संबंधित पैक्स 
समिति (अध्यक्ष) होता है, ना कि बैैंक । 
इसलिए बैैंक स्तर से सीधे वेतन रोकने या 
अनुपातिक भुगतान का आदेश पूरी तरह 
से नियम विरुद्ध और उनके क्षेत्राधिकार 
से बाहर है । कार््ममिकोों पर किसी भी प्रकार 
की दंडात्मक कार््रवाई या वेतन कटौती से 
पूर््व इन तकनीकी और ढाांचागत समस्याओ ं
का स्थायी समाधान शीर््ष स्तर से करवाया 
जाना न्यायसंगत होगा । यूनियन ने विशेष 
रूप से निवेदन किया है कि राजस्थान 
मेें लागू इस विसंगतिपूर््ण FIG पोर््टल 
व्यवस्था को या तो पूर््णतः बंद करवाया 
जाए अथवा इसमेें व्यापक सुधार करते 
हुए पैक्स स्तर से ही DMR जनरेट करने 
की सुविधा और GRA के लिए मैनुअल 
व्यवस्था का विकल्प प्रदान किया जाए । 

सभी समिति कार््ममिकोों (व्यवस्थापकोों एवं सहायक स्टाफ) को ई.आर.पी. सॉफ्टवेयर का विधिवत व 
व्यावहारिक प्रशिक्षण नहीीं मिलने से वास्तविक समय (लाइव) मेें त्रुटिरहित डेटा प्रविष्टि करना बेहद 
मुश्किल हो रहा है, इसलिए पैक्स मुख्यालय स्तर पर ही प्रशिक्षण आयोजित कराने की माांग की गई है । 
इसके साथ ही, सहकारी बैैंकोों और पैक्स के मध्य एफ.आई.जी. एकीकरण मेें गंभीर तकनीकी खामियोों 
के कारण सॉफ्टवेयर मेें स्वतः ‘दोहरी प्रविष्टि’ (डबल एंट््र री) हो रही है और पैक्स के पास ऋण स्वीकृति व 
डी.एम.आर. जैसी महत्वपूर््ण रिपोर््ट देखने या डाउनलोड करने का अधिकार न होने से कार््ममिक आज भी 
मजबूरन सारा काम मैनुअल (कागजी तौर पर) कर रहे हैैं । सॉफ्टवेयर की त्रुटियोों के चलते पुराना खाता 
बंद किए बिना ही नया खाता खुल जाने से ऑडिट और वित्तीय रिकॉर््ड बिगड़ने का खतरा बना हुआ है, 
जिसे प्रणाली समाकलक के माध्यम से तुरंत ठीक कराया जाना जरूरी है । इसके अतिरिक्त, अनुबंधित 
प्रदाता कंपनी (वेेंडर) के पास फील्ड मेें तकनीकी कर््मचारियोों की भारी कमी है और वे जमीनी स्तर पर 
कोई सहयोग नहीीं दे रहे हैैं, जो निविदा शर्ततों का सीधा उल्लंघन है । वहीीं, राज्य की कई स्वीकृत समितियोों 
मेें अभी तक आवश्यक हार््डवेयर और बुनियादी ढाांचागत उपकरण भी पूर््ण रूप से उपलब्ध नहीीं कराए गए 
हैैं, जिसके बिना कार््य को निर्धारित समय मेें पूरा करना संभव नहीीं है

अंत मेें, प्ररांतीय अध्यक्ष हनुमानसिहं राजावत और उपाध्यक्ष रामसिहं 
डंूमरा की ओर से शीर््ष स्तर से यह करबद्ध अनुरोध किया गया है कि 
जब तक कर््मचारियोों को पूर््ण प्रशिक्षण, आवश्यक ढाांचागत संसाधन, 
तकनीकी अधिकार और त्रुटिरहित सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीीं हो 
जाता, तब तक राज्य सहकारी बैैंक और केें द्रीय सहकारी बैैंकोों द्वारा 
वेतन रोकने जैसी किसी भी एकतरफा और दंडात्मक कार््रवाई पर 
तुरंत प्रभाव से रोक लगाने हेतु निर्देशित किया जाए । प्रदेश के सभी 
व्यवस्थापक और कार््ममिक पूरी निष्ठा से काम करने के लिए तैयार और 
प्रतिबद्ध हैैं, बशर्ते उन्हहें आवश्यक संसाधन, तकनीकी अधिकार और 
एक पारदर्शी, त्रुटिरहित तकनीकी माहौल उपलब्ध कराया जाए ।

प्रशिक्षण और बुनियादी संसाधनोों का अभाव 

सहानुभूतिपूर््वक सकारात्मक निर््णय की उम्मीद

वेतन रोकने के ‘नियम विरुद्ध’ 
आदेश का कड़़ा विरोध

सहकारी समितियोों के माध्यम से ही बंटेगी खाद, 
कालाबाजारी और नकली उर््वरकोों पर लगेगी रोक

जयपुर, मेें आयोजित एक उच्च 
स्तरीय समीक्षा बैठक मेें राजस्थान के 
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 
गौतम कुमार दक ने इफको और 
कृभको के अधिकारियोों को सख्त 
निर्देश दिए हैैं कि राज्य मेें यूरिया और 
डीएपी जैसे उर््वरकोों का वितरण अब 
पूरी तरह से केवल सरकारी और 
ग्राम सेवा सहकारी समितियोों के 
जरिए ही किया जाएगा। खाद की 
कालाबाजारी को पूरी तरह रोकने के 
लिए निजी डीलरोों के माध्यम से होने 
वाले वितरण पर प्रभावी रोक लगाई 
जाएगी। मंत्री ने साफ किया कि जिन 
क्षेत्ररों या ब्लॉकोों मेें अभी सहकारी 
समितियोों के जरिए खाद नहीीं पहंुच 
पा रही है, वहाां वितरण व्यवस्था 
को जल्द ही मजबूत किया जाएगा। 
इसके साथ ही डंूगरपुर और बाांसवाड़़ा

 जैसे क्षेत्ररों मेें भी खाद की रैक पहंुचाने 
के निर्देश दिए गए हैैं ताकि दरू-दराज 
के किसानोों को कोई परेशानी न हो। 
बाजार मेें मिलने वाली नकली खाद 
पर नकेल कसने के लिए सहकारिता 
मंत्री ने आदेश दिया है कि सहकारी 
समितियोों के गोदामोों मेें केवल इफको 
और कृभको जैसी चुनिदंा प्रामाणिक 
कंपनियोों की खाद ही बेची जाए। 
नियमोों का पालन सख्ती से कराने 

के लिए विभाग के अधिकारियोों और 
निरीक्षकोों को गोदामोों का नियमित 
निरीक्षण करने और सबूत के तौर पर 
वहाां के फोटोग्राफ््स भेजने के निर्देश 
दिए गए हैैं। इस महत्वपूर््ण बैठक 
मेें सहकारिता विभाग के शासन 
सचिव एवं रजिस्ट् रार, सहकारी 
समितियाां डॉ. समित शर्मा सहित 
कृषि, राजफेड, इफको और कृभको 
के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 

किसानोों की सहूलियत को ध्यान मेें रखते हुए मंत्री ने कहा कि 
फिलहाल किसान नैनो यूरिया या नैनो उर््वरकोों के इस्तेमाल के 
लिए पूरी तरह तैयार नहीीं हैैं। इसलिए उन पर इसे जबरन खरीदने 
का दबाव न बनाया जाए, बल्कि पहले उन्हहें जागरूक किया जाए। 
इसके अलावा, व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए राजस्थान 
के अधिकारी मध्य प्रदेश की सहकारी संस्था ‘मार््क फेड’ के काम 
करने के तरीके का अध्ययन करने वहाां जाएंगे। बैठक मेें कृषि 
विभाग के अधिकारियोों ने बताया कि आगामी सीजन के लिए 
केें द्र सरकार से जरूरी खाद का आवंटन मिल चुका है। साथ ही 
किसानोों को एक ही जगह पर खाद, बीज और कीटनाशक आसानी 
से मिल सकेें , इसके लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियोों (पैक्स) 
को ‘प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केें द्र’ के रूप मेें विकसित किया जा 
रहा है। इसके तहत व्यवस्थापकोों के लाइसेेंस से जुड़़ी प्रक्रियाओ ं
को भी आसान कर दिया गया है ताकि काम मेें तेजी आ सके।

नैनो यूरिया के लिए न बनाया जाए दबाव

उदयपुर, सेन्टट्र ल को ऑपरेटिव 
बैैंक के प्रधान कार्यालय मेें भारत 
सरकार की ‘सहकार से समृद्धि’ 
पहल के तहत ‘सहकारिता मेें 
सहकार’ विषय पर एक दिवसीय 
कार््यशाला का आयोजन किया 
गया। इस कार््यक्रम की अध्यक्षता 
अतिरिक्त रजिस्ट् रार गुंजन चौबे ने 
की और मुख्य अतिथि नाबार््ड के 
जिला विकास प्रबंधक नीरज यादव 
रहे। कार््यशाला का मुख्य उद्देश्य 
सक्षम प्राथमिक दगु्ध सहकारी 
समितियोों को ‘बैैंक मित्र’ बनाना और 
उन्हहें माइक्रो एटीएम प्रदान करना 
है, ताकि ग्रामीण क्षेत्ररों तक वित्तीय 
सेवाएं आसानी से पहंुच सकेें । 
उप रजिस्ट् रार लोकेश जोशी ने 
बताया कि यह योजना सहकारी 
समितियोों को वित्तीय रूप से सक्षम 
बनाने और सामाजिक विकास 
को मजबूत करने का काम करती 
है। बैैंक के वरिष्ठ प्रबंधक वैभव 
गौड ने इस अभियान की पृष्ठभूमि 
और मानक संचालन प्रक्रिया पर 
प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि नीरज 
यादव ने जानकारी दी कि नाबार््ड 

अपनी वित्तीय समावेशन योजना 
के तहत केें द्रीय सहकारी बैैंकोों को 
90 प्रतिशत अनुदान पर माइक्रो 
एटीएम उपलब्ध करवा रहा है। 
बैैंक के कंप्यूटर प्रोग्रामर हितेश 
पाांचाल ने बताया कि बैैंक अब 
तक 179 सहकारी समितियोों को 
माइक्रो एटीएम वितरित कर चुका 
है, जिनमेें 95 डेयरी समितियाां 
शामिल हैैं। साथ ही, 100 और 
नए माइक्रो एटीएम खरीदने का 
प्रस्ताव नाबार््ड को भेजा गया है। 
इस अवसर पर उदयपुर डेयरी 
की वीणा खंडेलवाल ने बैैंक मेें 
खाते खोलने और सचिवोों को 
बैैंक मित्र बनाने का आश्वासन 
दिया। गुंजन चौबे ने सभी को पूरी 
निष्ठा के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित 
किया। कार््यशाला मेें चुनिदंा डेयरी 
समितियोों को माइक्रो एटीएम और 
किसानोों को एटीएम कार््ड भी बाांटे 
गए। इस आयोजन मेें उदयपुर, 
सलुंबर और राजसमंद जिलोों 
के 70 से अधिक डेयरी सचिवोों 
और बैैंक के आला अधिकारियोों 
ने भाग लिया। अंत मेें बैैंक के 
प्रबंध निदशक आशुतोष भट्ट ने 
सभी का आभार व्यक्त किया।

“सहकारिता मेें सहकार” 
विषय पर उदयपुर सीसीबी 
मेें कार््यशाला का आयोजन

सहकारी बैैंकोों के अध्यक्ष और 
डायरके्टरोों को कर््ज देने के लिए 

नहीीं बदली जाएगी व्यवस्था
वर््तमान मेें जिन बैैंको मेें निर्वाचित 

बोर््ड नहीीं है और प्रशासक 
कार््यरत हैैं, उन्हहें विभागीय 

नियमानुसार मूल वेतन का 10 
प्रतिशत या अधिकतम ₹8,000 
प्रति माह तक का प्रशासकीय 

भत्ता दिया जा रहा है।

जयपुर । वर््तमान मेें प्रचंड नौतपा 
के हाहाकार और तीक्षष्ण संताप 
से व्याकुल बेजुबान पक्षियोों को 
संबल प्रदान करने के क्रम मेें 
सहकारिता विभाग द्वारा एक 
अत्यंत श्लाघनीय एवं मानवीय 
संवेदनाओ ं से ओत-प्रोत पुनीत 
पहल का सूत्रपात किया गया है। 
सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक 
की प्रेरणा से संचालित ‘परिडंा 
बाांधो अभियान’ को धरातल 
पर क्रियान्वित करने और इसे 
व्यापक जन-आंदोलन का स्वरूप 
देने के महती उद्देश्य के साथ 
सहकार नेता सूरजभान सिहं 
आमेरा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री 
भजन लाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र 
साांगानेर एवं चाकसू का सघन 
दौरा किया।इस भगीरथ प्रयास 
के अंतर््गत आमेरा ने जयपुर 
केें द्रीय सहकारी बैैंक की साांगानेर 
शाखा, साांगानेर पैक्स-मिनी बैैंक 
तथा चाकसू सहकारी समिति 
परिसर का सघन अवलोकन 
किया। उन्हहोंने संगठन के वरिष्ठ 
पदाधिकारियोों, वित्तीय संस्थाओ ं
के कर््मठ कार््ममिकोों एवं प्रबंधन 
तंत्र के सम्मानित सदस्ययों के साथ 
सामूहिक सहभागिता निभाते हुए 
छायादार पादपोों पर मूक पक्षियोों 
के अन्न-जल हेतु मृदा-पात्र (परिडें) 
प्रस्थापित किए। इस अवसर 
पर उन्हहोंने जन-साधारण से इस 
पुनीत अनुष्ठान मेें महती आहुति 
देने का ओजस्वी आह्वान किया। 

उल्लेखनीय है कि सहकारिता 
मंत्री के संरक्षण मेें गतिमान इस 
कल्याणकारी अभियान के तहत 
संपूर््ण राज्य के सहकारिता 
कार्यालयोों, शीर््ष व केें द्रीय 
सहकारी अधिष्ठानोों, वाणिज्यिक 
सहकारी बैैंक शाखाओ,ं क्रय-
विक्रय सहकारी समितियोों तथा 
ग्राम सेवा सहकारी समितियोों 
के प्ररांगणोों, छतोों एवं प्रशीतित 
स्थलोों पर मिट्टी के जल-पात्र 
निरतर संयोजित किए जा रहे हैैं। 
इसके साथ ही विहंगोों के लिए 
दैनिक रूप से खाद्यान्न (चुग्गे) 
की अनवरत उपलब्धता भी 

सुनिश्चित की जा रही है। इसी 
शृृंखला मेें चाकसू सरोवर पाल 
पर स्थित संकटमोचन हनुमान 
मंदिर परिसर मेें भी परिडें बाांधकर 
पक्षी संरक्षण का संकल्प लिया 
गया। कार््यक्रम के यूनियन 
संयोजक शंकर सिहं नरुका के 
अनुसार, इस अनुकरणीय पहल 
के उपराांत मंदिर प्ररांगण मेें एक 
वैचारिक गोष्ठी का आयोजन 
हुआ, जिसमेें सहकार जगत 
के अप्रतिम सारथी सूरज भान 
सिहं आमेरा का साफ़़ा आवेष्टित 
कर और माल्यार््पण कर भव्य 
नागरिक अभिनंदन किया गया। 

‘परिडंा बाांधो अभियान’ के तहत सहकार नेता 
आमेरा ने साांगानेर और चाकसू मेें बाांधे परिडें

इस संवेदनशील और लोकोपकारी महायज्ञ मेें सहकारिता जगत की अनेक 
लब्धप्रतिष्ठ विभूतियोों ने अपनी सक्रिय सहभागिता दर््ज कराई। इनमेें मुख्य 
रूप से चाकसू सहकारी समिति के अध्यक्ष शंकर लाल शर्मा, उपाध्यक्ष 
फकरूद्दीन खा, निदशक  हनुमान पण्डा एवं भँवर लाल बैरवा सहित शाखा 
प्रबंधक हेमन्त वर्मा, हरकेश हुड़ला, शंकर सिहं नरुका, मनीष गंगवार, 
छोटेलाल गुर््जर, अभिषेक सिघंवी,  फ़तेहसिहं, गणेशनारायण जाट, पप्पू 
लाल सैनी, रोडूमल चौधरी, कमलेश जाट और देवेन्द्र सिहं ने अपनी उपस्थिति 
से कार््यक्रम की गरिमा को संवर््धधित किया। इसके अतिरिक्त चाकसू एवं 
साांगानेर समिति के प्रबंधकीय व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, बैैंकिंग 
संवर््ग के अधिकारीगण, सम्मानित सदस्य तथा संचालक मंडल के प्रबुद्ध 
जन इस पारमार््थथिक कार््य के साक्षात साक्षी बने।

गणमान्य जन बने पुण्य के साक्षी

दरु््घटना बीमा योजना के तहत हस्तगत 
किया 10 लाख का क्लेम चेक

बाड़मेर, सेन्टट्र ल को ऑपरेटिव 
बैैंक की बाटाडू शाखा मेें राज्य 
सरकार की व्यक्तिगत दरु््घटना 
बीमा योजना के तहत एक 
मृतका के वारिस को 10 लाख 
रुपए का क्लेम चेक सुपुर््द 
किया गया। राज्य सरकार की 
दरु््घटना बीमा योजना के अंतर््गत 
फसली सहकारी ऋण प्राप्त 
करने वाले सभी ऋणी सदस्ययों 
का अनिवार््य रूप से बीमा किया 
जाता है, ताकि किसी अप्रिय 
घटना की स्थिति मेें दरु््घटनाग्रस्त 
ऋणी सदस्य के परिवार को 10 
लाख रुपए तक की आर््थथिक 
सहायता क्लेम के रूप मेें प्रदान 
की जा सके। ​बाटाडू शाखा 
प्रबंधक हितेेंद्र सिहं ने जानकारी 
देते हुए बताया कि भाडखा 
ग्राम सेवा सहकारी समिति के 

ऋणी सदस्य पाांची देवी की 
वर््ष 2024 मेें एक दर््दनाक 
आगजनी दरु््घटना मेें मौत हो गई 
थी। इसके बाद उनके परिवार 
को आर््थथिक संबल देने के लिए 
क्लेम की प्रक्रिया पूरी की गई। 
सरकार द्वारा स्वीकृत 10 लाख 
रुपए की यह क्लेम राशि मृतका 
के पुत्र वीराराम के नाम जारी 
की गई, जिसका चेक सोमवार 
को बैैंक शाखा मेें परिजनोों को 
सौौंपा गया। चेक सुपुर््दगी के 
इस भावुक अवसर पर बैैंक 
प्रबंधन और स्थानीय सहकारी 
समितियोों के कई प्रतिनिधि 
मौजूद रहे। इस दौरान बैैंकिंग 
सहायक सुरेेंद्र सिहं, ऋण 
पर््यवेक्षक शेराराम भाटिया, 
व्यवस्थापक मेघराज, पूनमाराम 
गोदारा, विशनाराम जाांगिड़ 
और स्वरुपसिहं सहित अन्य 
गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

×æÚUßæÇ¸ ·¤æ ç×˜æ ÙðÅUß·¤ü
Www.marwadkamitra.in
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â×æ¿æÚU â´·¤ÜÙ ×ð´ ØlçÂ Âê‡æü çßEâÙèØÌæ ÕÚUÌè ÁæÌè ãñ ÌÍæçÂ Ì·¤Ùè·¤è ˜æéçÅUØæ´ ß ¥‹Ø ç·¤âè ·¤æÚU‡æßàæ â×æ¿æÚU Âý·¤æàæÙ ×ð´ ˜æéçÅU ãôÙæ â´ÖæçßÌ ãñÐ §â Âý·¤æÚU ·¤è ˜æéçÅU ·Ô¤ çÜ° ÂýÕ‹ÏÙ Âæçÿæ·¤ ÓÓ×æÚUßæÇ¸ ·¤æ ç×˜æÓÓ ç·¤âè Öè Âý·¤æÚU âð çÁ×ðÎæÚU Ùãè´ ãô»æ Ð â×æ¿æÚU Â˜æ ·Ô¤ 
Âý·¤æàæÙ ·¤è çÌçÍ âð °·¤ ×æã ·Ô¤ ÖèÌÚU ãè Âýæ# ãôÙð ßæÜè Âý·¤æàæÙ â´Õ´Ïè çàæ·¤æØÌ/¥æÂžæè ÂÚU çß¿æÚU ãô»æ °·¤ ×æã ÕæÎ çàæ·¤æØÌ ¥æÂžæè Âê‡æüÌØæ ¥Sßè·¤æÚU ¥×æ‹Ø ãô»èÐ §â â×æ¿æÚU Â˜æ âð â´Õ´çÏÌ â×SÌ ßæÎ-çßßæÎô´ ·¤æ ‹ØæçØ·¤ ÿæð˜æ âæ´¿õÚU (ÚUæÁ.) ÚUãð»æ Ð

सहकारी समितियोों की ऑडिट मेें लापरवाही पर विभाग सख्त, 
मुख्यालय पर उपस्थित होकर ही करना होगा अंकेक्षण कार््य

जयपुर | सहकारिता विभाग ने प्रदेश की 
सहकारी समितियोों की वार््षषिक वैधानिक 

लेखा परीक्षा 
(ऑडिट) मेें सामने 
आ रही गंभीर 
लापरवाहियोों को 
देखते हुए कड़़ा 
रुख अपनाया 
है । सहकारिता 
विभाग पंजीयक 
द्वारा जारी एक 
ताजा परिपत्र के 

अनुसार, विभाग के संज्ञान मेें आया है कि 
कई विभागीय लेखा परीक्षक और चार््टर््ड 
एकाउंटेेंट (सीए) फर्ममें सहकारी समितियोों 
के मुख्यालय पर उपस्थित हुए बिना ही 
ऑडिट कार््य निपटा रही हैैं । इसे सहकारिता 
विभाग पंजीयक डॉ. समित शर्मा ने राजस्थान 
सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001, 
नियम 2003 और विभागीय दिशा-निर्देशोों 
का खुला उल्लंघन माना है । अब रजिस्ट् रार 
ने यह पूरी तरह अनिवार््य कर दिया है कि

 

सभी विभागीय अंकेक्षकोों और सीए फर्ममों को 
संबंधित सहकारी समिति के मुख्यालय मेें 
व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा और 
वहाां मौजूद मूल अभिलेखोों एवं लेखा पुस्तकोों 
के गहन भौतिक आधार पर ही अंकेक्षण 
कार््य संपादित करना होगा । मुख्यालय से 
नदारद रहकर मनमाने तरीके से ऑडिट 
करने की परिपाटी पर अब पूरी तरह रोक 
लगा दी गई है । इस नए आदेश के तहत 
रजिस्ट् रार ने स्पष्ट किया है कि ऑडिट महज 
एक कागजी औपचारिकता बनकर नहीीं 
रहनी चाहिए, बल्कि यह वास्तविक और 
धरातलीय परीक्षण पर आधारित होनी

 

चाहिए । अक्सर देखा गया है कि ऑडिट 
रिपोर्टटों मेें वित्तीय अनियमितताओ ंका जिक्र 
तो कर दिया जाता है, लेकिन उन्हहें प्रमाणित 
करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीीं होते 
। इसी वजह से अब मुख्यालय पर उपस्थिति 
दर््ज कराकर स्टॉक, नकद राशि, बैैंक खातोों, 
ऋण वितरण, लोन रिकवरी और एनपीए 
जैसे महत्वपूर््ण वित्तीय बिदंओु ंका मौके पर 
ही वास्तविक सत्यापन करना होगा । यदि 
कोई समिति या उसका अधिकारी ऑडिट 
के दौरान कैश बुक, लेजर, वाउचर या स्टॉक 
रजिस्टर जैसे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीीं 
कराता है या सहयोग नहीीं करता है, तो 

ऑडिटरोों को इसकी स्पष्ट टिप्पणी अपनी 
रिपोर््ट मेें उत्तरदायित्व तय करते हुए दर््ज 
करनी होगी । ऐसे असहयोग करने वाले 
संस्थानोों के विरुद्ध कानूनी कार््रवाई के लिए 
मामला उप पंजीयक को भेजा जाएगा । 
रजिस्ट् रार ने चेतावनी दी है कि गबन, धन का 
दरुुपयोग या नियमोों के खिलाफ जाकर बाांटे 
गए कर््ज जैसी वित्तीय गड़बड़़ियोों को छुपाने 
की कोशिश अब भारी पड़़ेगी । यदि भविष्य 
मेें किसी जाांच, निरीक्षण या आगामी ऑडिट 
के दौरान पुरानी वित्तीय अनियमितताओ ं
को छुपाने का मामला सामने आता है, तो 
संबंधित अंकेक्षक या सीए फर््म की सीधी 
जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके 
खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक प्रावधानोों 
के अंतर््गत कठोर कार््रवाई अमल मेें लाते 
हुए दायित्व निर्धारण किया जाएगा । इसके 
अलावा सीए फर्ममों के लिए यह भी साफ कर 
दिया गया है कि निर्धारित समयावधि मेें मूल 
ऑडिट रिपोर््ट संबंधित कार्यालय मेें प्रस्तुत 
किए बिना उन्हहें किसी भी प्रकार के अंकेक्षण 
शुल्क का भुगतान नहीीं किया जाएगा और 
उन्हहें विभाग की मासिक समीक्षा बैठकोों मेें 
भी अनिवार््य रूप से शामिल होना होगा । 

इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारियोों 
और विशेष लेखा परीक्षकोों को नियमित निगरानी एवं प्रभावी पर््यवेक्षण का जिम्मा सौौंपा 
गया है । उन्हहें निर्देश दिए गए हैैं कि वे अधीनस्थ लेखा परीक्षकोों की प्रगति की मासिक 
समीक्षा करेें और रिपोर्टटों के पूरी तरह जाांचने के बाद ही उन्हहें आगे बढ़़ाएं । यदि कार््य के 
दौरान किसी भी स्तर पर बड़़ी वित्तीय धाांधली या गबन उजागर होता है, तो अधिनियम 
की धारा 57 के तहत तुरंत सक्षम स्तर पर मामला दर््ज कराने की अनुशंसा की जाएगी 
। सहकारिता विभाग की इस सख्ती का मुख्य उद्देश्य सहकारी संस्थाओ ंकी पूरी लेखा 
परीक्षा प्रणाली को अधिक तथ्यपरक, जिम्मेदार और पारदर्शी बनाना है ।

लापरवाही रोकने के लिए नियमित मॉनिटरिगं पर जोर

नियमोों का उल्लंघन या वित्तीय गड़बड़़ियाां छिपाने पर की जाएगी कठोर दंडात्मक कार््रवाई

जोधपुर। प्रदेश सरकार और 
शासन सचिव के स्तर से सहकारी 
समितियोों को सख्त हिदायत 
जारी होती है कि दफ्तर आने वाले 
किसानोों, उपभोक्ताओ ंऔर आमजन 
के लिए ‘स्वच्छ, शीतल पेयजल 
और छायादार विश्राम स्थल’ की 
उत्तम व्यवस्था की जाए। मंशा 
नेक है और मानवीय संवेदनाओ ं
से भरपूर है। लेकिन हुजूर, जनता 
छाया-पानी तो तब पिएगी जब 
दफ्तर मेें कोई पिलाने वाला या 
सुनने वाला मौजूद होगा। जमीनी 
हकीकत यह है कि प्रदेश, और 
विशेषकर जोधपुर खंड की सहकारी 
संस्थाओ ं मेें आम जनता पानी के 
लिए नहीीं, बल्कि साहब के दीदार के 
लिए तरस रही है। जोधपुर खंड की 
प्राइमरी (पैक्स-लैम्पस) से लेकर 
ब्लॉक और जिला स्तरीय सहकारी 
संस्थाओ ंका हाल यह है कि निचले 
स्तर के छोटे कार््ममिक तो जैसे-तैसे 
दफ्तर मेें अपनी उपस्थिति दर््ज करा 
देते हैैं, लेकिन मुख्य कार््यपालक 
व्यवस्थापक, जिला स्तरीय संस्थाओ ं
के महाप्रबंधक और सचिव की 
कुर््ससियाां अमूमन सूनी ही नजर आती 
हैैं। कार्यालय समय मेें इन खाली 
कुर््ससियोों को देखकर जब भी कोई 
पीड़़ित किसान या आम नागरिक 
सवाल पूछता है, तो दफ्तर से एक 
ही रटा-रटाया और फैशनेबल जवाब 
मिलता है—”साहब बाहर हैैं, उनके 
पास वहाां का अतिरिक्त कार््यभार 
है...!” यह ‘अतिरिक्त प्रभार’ वाली 
शब्दावली अब व्यवस्था की नाकामी 
को छिपाने की सबसे बड़़ी ढाल बन 
चुकी है।

सरकारी कागजोों मेें छाया-पानी, पर साहब की कुर्सी पर 
अकाल: सहकारी संस्थाओ ंमेें अतिरिक्त प्रभार का खेल

ग्रामीण और ब्लॉक स्तर पर रीढ़ मानी जाने वाली पैक्स और लैम्पस 
की हालत तो और भी निराली है। यहां एक-एक व्यवस्थापक (मैनेजर) 
के पास तीन से चार सोसायटियोों का प्रभार सौौंप दिया गया है। नतीजा? 
यह प्रभार आमजन की सहूलियत के लिए नहीीं, बल्कि व्यवस्थापकोों 
के लिए एक बेहतरीन बहाना बन चुका है। जब किसान अपनी खाद, 
बीज या लोन के काम से पहुुंचता है, तो जवाब मिलता है—”मैनेजर 
साहब आज दसूरी वाली सोसायटी मेें हैैं।” मजेदार बात यह है कि जब 
दसूरी सोसायटी मेें पता करो, तो मालूम चलता है कि मैनेजर साहब 
जिला स्तरीय कार््ययालय, ब्लॉक स्तर या फिर केें द्रीय सहकारी बैैंक की 
मुख्य शाखा के चक्कर काटते हुए ‘डोलते’ नजर आ रहे हैैं। काम कहीीं 
नहीीं होता, बस साहब ‘ऑन ड्यूटी’ घूम रहे होते हैैं। हद तो तब हो जाती 
है जब कोई परशेान नागरिक अपनी पीड़़ा और इन अव्यवस्थाओ ंके 
खिलाफ आवाज उठाता है। व्यवस्थापकोों का रवैया जन-सेवादारी का 
नहीीं, बल्कि जमीींदारी जैसा नजर आता है। ज्यादा टोकने या शिकायत 
की बात करने पर सीधा और टका सा जवाब मिलता है। वे कहते फिरते 
हैैं—”हम सरकार के पक्के  कर््मचारी थोड़़े ही हैैं! हम तो सोसायटी के हैैं, 
बोर््ड हमारा बनाया हुआ है। आपको जो करना है, वो कर लीजिए, जहां 
जाना है, वहां जाइए!” यह तेवर साफ बताते हैैं कि पैक्स-लैम्पस मेें 
व्यवस्थापक पदोों पर बैठे लोगोों को न तो शासन सचिव के आदेशोों का 

डर है और न ही आम जनता की सहूलियत से कोई सरोकार।

शाखा के भीतर सन्नाटा, बाहर बीसी की धूम
सहकारिता के इस अजूबे नेटवर््क  का एक जीवंत उदाहरण सीमावर्ती 
जिले बाड़मेर मेें देखने को मिलता है। यहाां केें द्रीय सहकारी बैैंक की एक 
ऐसी शाखा है, जिसके आसपास बैैंक का बैैंकिग कॉरेस्पॉन्डडेंट (बीसी) 
सक्रिय है। विडबना देखिए कि बैैंक की मुख्य शाखा से जो काम आम 
जनता का होना चाहिए, वह सारा काम बाहर बैठा बीसी चुटकियोों मेें 
कर रहा है और मुख्य शाखा के भीतर सन्नाटा पसरा रहता है। ऐसे मेें 
आमजन और जानकारोों का तीखा सवाल है कि जब जनता को सारी 
सुविधाएं बीसी के माध्यम से ही मिल रही हैैं, तो इस सफेद हाथी जैसी 
बैैंक शाखा को खुला रखकर बैैंक का बजट क्ययों फंूका जा रहा है? इस 
पर तो ताला ही जड़ देना चाहिए!

IMAGE SOURCE : AI GENERATED

एक मैनेजर, चार सोसायटियाां 
‘ऑन ड्यूटी’ घूमने का खेल

फाइलोों मेें ‘वर्लल्ड क्लास’ व्यवस्था, धरातल 
पर जाांच के नाम पर सिर््फ  ‘खानापूर््तति’

जोधपुर। राजस्थान का सहकारिता 
विभाग इन दिनोों केवल बैठकोों, 
कागजी घोड़ों और दावोों तक ही सिमट 
कर रह गया है। विभाग की उच्च स्तरीय 
समीक्षा बैठकोों मेें बैठकर हर तीसर े
दिन सूचना तंत्र के माध्यम से बड़़ी-
बड़़ी डीींगेें हांकने वाले अफसरोों की 
जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर 
रही है। धरातल पर स्थिति यह है कि 
गंभीर अनियमितताओ ंकी शिकायतोों 
पर भी साल-साल भर तक कोई ठोस 
कार््रवाई नहीीं होती और परिवादी न्याय 
के लिए दफ्तरोों के चक्कर काटने 
को मजबूर हैैं मामला जोधपुर खंड के 
सहकारिता विभाग अतिरिक्त रजिस्ट्रार 
कार््ययालय से जुड़़ा है। गौरतलब है कि 
सहकारी साख आंदोलन से सुत्रो द्वारा 
दिनांक 17.05.2025 को पाली जिले 
की ग्राम सेवा सहकारी समितियोों मेें 
व्यवस्थापक पद पर कार््यरत कार््ममिकोों 
की नियुक्ति एवं वेतन आहरण मेें भारी 
अनियमितताओ ं को लेकर एक पत्र 
दिया गया था इस पत्र पर अतिरिक्त 
रजिस्ट्रार कार््ययालय, जोधपुर खंड 
द्वारा दिनांक 11.06.2025 को प्रबंध 
निदशक, केन्द्रीय सहकारी बैैंक 
लिमिटेड, पाली को पत्र जारी कर ‘7 
दिवस’ मेें जांच रिपोर््ट  मय औचित्यपूर््ण 
टिप्पणी के साथ तलब की गई थी 
लेकिन बड़़ा सवाल है कि जिस जांच 
को “7 दिनोों” के भीतर आवश्यक रूप 
से पूरा करने का आदेश जारी हुआ था, 
आज एक साल बीत जाने के बाद भी 
वह विभागीय स्तर पर पूरी नहीीं हो पाई 
है। आखिर यह जांच फाइलोों के किस 
कोने मेें धूल फांक रही है?

IYC लोगो चमका, 
पर नीयत धुंधली

​विभाग के पत्ररों पर “Coop-
eratives Build a Better 
World” (सहकारिता एक 
बेहतर विश्व का निर्माण करती 
है) जैसे स्लोगन तो बड़़े चाव 
से छापे जाते हैैं, लेकिन असल 
दनुिया मेें परिवादी अपनी ही 
दी गई परिवेदना की निष्पक्ष 
जाांच रिपोर््ट का इंतजार करते-
करते थक चुके हैैं। सहकारिता 
विभाग के जोधपुर अतिरिक्त 
रजिस्ट् रार कार्यालय से लेकर 
खण्ड के अधिकाांश सहायक 
/ उप रजिस्ट् रार कार्यालय तक 
अनियमितताओ ं की शिकायतोों 
पर जाांच के नाम पर महज 
‘खानापूर््तति’ का खेल खेला जा 
रहा है वही सहकारी समितियोों 
मेें नियुक्तियोों और वेतन आहरण 
जैसे गंभीर मामलोों मेें हो रही यह 
देरी साफ इशारा करती है कि या 
तो तंत्र पूरी तरह से लापरवाह 
हो चुका है या फिर दोषियोों को 
बचाने का मूक प्रयास चल रहा 
है। हर तीसरे दिन मीडिया मेें बड़़ी-
बड़़ी उपलब्धियाां गिनाने वाला 
सहकारिता विभाग इस कछुआ 
चाल पर पूरी तरह मौन है।

हाईकोर््ट ने 57 सहकारी समितियोों के व्यवस्थापकोों के 
खिलाफ दंडात्मक कार््रवाई पर लगाई अंतरिम रोक

जोधपुर । राजस्थान हाईकोर््ट 
जोधपुर ने सिरोही जिले की 57 
ग्राम सेवा सहकारी समितियोों 
के व्यवस्थापकोों के विरुद्ध उप 
रजिस्ट् रार सहकारी समितियाां 
सिरोही द्वारा जारी जाांच परिणामोों 
को एकतरफा मानते हुए उनके 
खिलाफ प्रस्तावित धारा 57 व 
अनुशासनात्मक कार््रवाई के 
क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा 
दी है । दरअसल, सिरोही जिले 
की इन 57 ग्राम सेवा सहकारी 
समितियोों द्वारा प्रोम जैविक खाद 
का क्रय किया जाना था, जिसकी 
जाांच करने वाले सहकारिता विभाग 
के निरीक्षक ने अपनी रिपोर््ट मेें स्पष्ट 
किया था कि तत्कालीन समय मेें 
डीएपी खाद की भारी किल्लत होने 

के कारण व्यवस्थापकोों ने किसानोों 
की जरूरत को देखते हुए अपनी-
अपनी समितियोों के संचालक 
मंडल के वैध प्रस्ताव और कृषि 
विभाग से प्राप्त लाइसेेंस के आधार 
पर ही यह खरीद की थी । निरीक्षक 
ने यह भी रेखाांकित किया था कि 
विभाग द्वारा प्रोम खाद की न्यूनतम 
या अधिकतम दर निर्धारित करने 
के संबंध मेें कोई गाइडलाइन जारी 
नहीीं की गई थी और समितियोों ने 
मुनाफे को ध्यान मेें रखकर ही इसे 
बेचा जिससे कोई वित्तीय हानि नहीीं 
हुई । इसके बावजूद उप रजिस्ट् रार 
सहकारी समितियाां सिरोही ने 
निरीक्षक के निष्कर्षषों के विपरीत 
जाकर और मनमाने तरीके से 
एक न्यूनतम व अधिकतम मानक 
दर का काल्पनिक गणितीय 
आधार तैयार करते हुए सभी 

व्यवस्थापकोों, निरीक्षक तथा 
निजी कंपनियोों को अनियमितता 
का दोषी ठहराकर उनके विरुद्ध 
दंडात्मक कार््रवाई प्रस्तावित कर 
दी थी । उप रजिस्ट् रार सहकारी 
समितियाां सिरोही द्वारा कानून 
और नैसर््गगिक न्याय के सिद्धधांतोों 
का उल्लंघन कर जारी किए गए 
इस त्रुटिपूर््ण जाांच परिणाम के 
विरुद्ध पीड़़ित व्यवस्थापकोों ने 
राजस्थान हाईकोर््ट की शरण ली । 
वहाां याचिकाकर्ताओ ंके अधिवक्ता 
अशोक कुमार चौधरी ने प्रभावी 
पैरवी करते हुए पुरजोर तर््क  दिया 
कि यह खरीद पूरी तरह वैध और 
किसानोों के हित मेें थी, जिससे 
सहमत होते हुए जस्टिस कुलदीप 
माथुर की एकलपीठ ने विवादित 
आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम 
स्टे जारी कर दिया ।

×æÚUßæÇ¸ ·¤æ ç×˜æ ÙðÅUß·¤ü
Www.marwadkamitra.in

हाईकोर््ट का निर्देश नियमोों 
के तहत ही करेें नई सहकारी 
समिति का गठन या विभाजन

जोधपुर ।  राजस्थान उच्च 
न्यायालय ने सामराऊ, 
एकलखोरी, नाांदिया कलाां 
सहित तीन अन्य ग्राम सेवा 
सहकारी समितियोों के अध्यक्षषों 
द्वारा दायर एक जनहित 
याचिका पर सुनवाई करते हुए 
सहकारिता विभाग को निर्देश 
दिए हैैं कि वह किसी भी नई ग्राम 
सेवा सहकारी समिति का गठन 
अथवा विभाजन सहकारी नियमोों 
के अनुसार ही करे। इस मामले 
मेें दोनोों पक्षषों की सहमति के 
बाद न्यायालय ने इस याचिका 
को पूरी तरह से निस्तारित 
कर दिया है। इस मामले मेें 
सहकारिता विभाग शासन 
सचिव, सहकारिता विभाग 
पंजीयक सहित उप रजिस्ट् रार 
सहकारी समितियाां जोधपुर को 
प्रतिवादी बनाया गया था। इन 
समितियोों की मुख्य चितंा यह 
थी कि सरकार उनके कार््यक्षेत्र 
का विभाजन करके किसी नई 
सहकारी समिति का गठन 
करने की योजना बना रही थी। 
समितियोों का स्पष्ट कहना था कि 
विभाग ने उन्हहें अपनी बात रखने 
का कोई उचित अवसर नहीीं 
दिया, जो कि स्थापित नियमोों के 
खिलाफ है। हाईकोर््ट मेें सुनवाई 
के दौरान याचिकाकर्ताओ ं के 
अधिवक्ता डॉ. अशोक चौधरी 

और सरकारी पक्ष के अधिवक्ता 
अर््पपित समरिया ने न्यायाधीश के 
सामने एक पुराना संदर््भ रखा। 
दोनोों ही पक्षषों ने आपसी सहमति 
से यह स्वीकार किया कि ऐसा 
ही एक मिलता-जुलता मामला 
साल 2023 मेें ‘22 ए ग्राम सेवा 
सहकारी समिति लिमिटेड’ के 
नाम से भी आया था, जिसका 
फैसला उच्च न्यायालय ने 29 
मई 2023 को किया था। उस 
पुराने मामले मेें भी विभाग को 
सख्त निर्देश दिए गए थे कि 
वे जब भी किसी नई समिति 
का गठन करेें, तो राजस्थान 
सहकारी सोसायटी अधिनियम 
2001 की धारा 13 और नियम 
2003 के प्रावधानोों का कड़़ाई 
से पालन करेें। हाईकोर््ट जस्टिस 
मुकेश राजपुरोहित ने इस पूरे 
मामले को गंभीरता से समझा 
और दोनोों पक्षषों के वकीलोों की 
आपसी सहमति को ध्यान मेें 
रखते हुए अपना अंतिम निर््णय 
सुनाया। उन्हहोंने सहकारिता 
विभाग को आदेश दिया है कि 
भविष्य मेें अगर इन समितियोों 
के क्षेत्र मेें कोई भी नया बदलाव 
या गठन किया जाता है, तो वह 
पूरी तरह से कानूनी नियमोों के 
दायर मेें रहकर ही किया जाए। 
इस अंतिम आदेश के साथ ही 
हाईकोर््ट ने मुख्य रिट याचिका 
और उसके साथ लगे स्थगन को 
भी निस्तारित कर दिया है।
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पाली को-ऑपरेटिव बैैंक ने पैक्स 
मेें हलधर समिति के प्रोम खाद की 
खरीद बिक्री की माांगी पूरी रिपोर््ट

पाली । पाली सैन्टट्र ल को-
ऑपरेटिव बैैंक द्वारा जिले की 
ग्राम सेवा सहकारी समितियोों 
मेें हलधर समिति के प्रोम खाद 
की खरीद-बिक्री मेें वित्तीय 
पारदर््शशिता सुनिश्चित करने 
के लिए कड़़ा रुख अपनाया 
गया है। बैैंक के वरिष्ठ प्रबंधक 
(वसूली एवं पर््यवेक्षण) धर्ममेंद्र 
कुमावत द्वारा जारी एक 
आदेश के तहत जिले की 
सभी 24 शाखाओ ंके अंतर््गत 
आने वाली पैक्स समितियोों से 
हलधर समिति के प्रोम खाद 
की खरीद, बिक्री, स्टॉक और 
लाभाांश (मार््जजिन राशि) का 
पूरा ब्यौरा माांगते हुए रिपोर््ट 
तलब की गई है। यह कार््रवाई 
सिरोही केें द्रीय सहकारी बैैंक 
मेें पदस्थ प्रबंध निदेशक के 
विरुद्ध दर््ज एक शिकायत 

के संदर््भ मेें उप रजिस्ट् रार, 
सहकारी समितियाां, सिरोही 
के निर्देशानुसार की जा रही 
है। बैैंक प्रबंधन ने साफ किया 
है कि यदि किसी समिति मेें 
खाद का काम शून्य रहा है, 
तो भी उसकी स्पष्ट सूचना 
तत्काल वसूली एवं पर््यवेक्षण 
अनुभाग को भेजी जाए। रिपोर््ट 
के लिए एक विशेष प्रारूप तय 
किया गया है, जिसमेें समिति 
द्वारा खरीदी गई हलधर खाद 
की कुल मात्रा, दर और कुल 
क्रय राशि, ​वर््षभर मेें बेची 
गई खाद की मात्रा, दर और 
कुल विक्रय राशि, वर््तमान 
मेें भौतिक रूप से उपलब्ध 
स्टॉक की मात्रा और उसकी 
दर, खाद की इस पूरी खरीद-
बिक्री से पैक्स समितियोों को 
प्राप्त हुआ कुल शुद्ध मार््जजिन 
(लाभ) की जानकारी माांगी 
गई है |

जोधपुर सीसीबी मेें वेतन-भत्ते भुगतान 
पर सहकारिता विभाग का लिखित 

जवाब - नहीीं होगी कोई जाांच

जयपुर । जोधपुर केें द्रीय 
सहकारी बैैंक के कर््मचारियोों 
को दिए गए भारी-भरकम 
वेतन और एरियर भुगतान को 
लेकर, राजस्थान विधानसभा 
के पंचम सत्र मेें भोपालगढ़ 
विधायक श्रीमती गीता बरवड़ 
द्वारा अताराांकित प्रश्न लगाया 
गया था । इसका सहकारिता 
विभाग द्वारा हाल ही मेें जवाब 
प्रस्तुत किया गया । जिसके 
मुताबिक, जोधपुर केें द्रीय 
सहकारी बैैंक मेें कार््यरत 
बैैंक कर््ममियोों के लिए 15वाां 
वेतन समझौता 1 नवंबर 
2019 से प्रभावी किया गया 
है तथा 16वाां वेतन समझौता 
1 मार््च 2024 से लागू कर, 
इन समझौतोों के लागू होने 
के बाद बैैंक कर््ममियोों और 
अधिकारियोों को वेतन 
तथा एरियर (बकाया) का 
भुगतान किया जा चुका है । 
सहकारिता विभाग की ओर 
लिखित जवाब के अनुसार, 
सीसीबी के कई अधिकारियोों 
और कर््मचारियोों को लाखोों 
और करोड़ रुपये तक का 
भुगतान किया गया है । 
इसके अलावा अन्य दर््जनोों 
कर््मचारियोों को उनकी सेवा 
अवधि और पद के अनुसार 

15वेें एवं 16वेें समझौते के 
तहत एरियर और वार््षषिक 
वेतन जारी किया गया है । 
विधायक श्रीमती गीता बरवड़ 
ने विभाग से सवाल पूछा था 
कि “क्या यह सही है कि बैैंक 
की आर््थथिक स्थिति कमजोर 
होने के बावजूद कर््मचारियोों 
एवं अधिकारियोों को करोड़ों 
रुपये का वेतन और एरियर 
भुगतान किया गया?” इसके 
साथ ही उन्हहोंने पूछा था कि 
क्या सहकारिता विभाग इस 
भुगतान की जाांच के लिए 
किसी विशेष समिति के 
गठन पर विचार कर रही है 
। ​इन सवालोों पर सहकारिता 
विभाग ने स्पष्ट रुख अपनाते 
हुए दोनोों ही बातोों से साफ 
इनकार कर दिया है । विभाग 
ने इस बात को ‘जी नहीीं’ 
कहकर खारिज कर दिया 
कि बैैंक की माली हालत 
(कमजोर) होने के बावजूद 
यह भुगतान किया गया । 
विभाग के अनुसार नियमोों के 
तहत ही यह राशि दी गई है 
। वही बैैंक की वित्तीय स्थिति 
को ध्यान मेें रखते हुए वेतन-
भत्ततों और एरियर भुगतान की 
जाांच के लिए किसी भी प्रकार 
की समिति गठित करने के 
विचार को सरकार ने सिर से 
नकार दिया है।


	MKM-1
	MKM-2
	MKM-3
	MKM-4

